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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ||

 L  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नेपाली  सिचाई  दल  हारा  भारत  की  यात्रा

 *  101.  |  बसन्त  साठे :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :

 am  कृषि  और  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नेपाल  के  सिचाई  मंत्रालय  के  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  दल  ने  1976  में

 नई  दिल्‍ली  का  दौरा  किया  था  ;

 क्या  इससे  भारतीय  अघिकारियों  को  नेपाल  में  भारतीय  सहायता  प्राप्त  कुछ  नदी

 परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  में  विलम्ब  के  कारणों  का  पता  लगाने  में  मदद  मिली  झ्र ौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  से  (7)

 1976  के  तीसरे  सप्ताह  में  महामहिम  नेपाल  सरकार  के  चार  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  नई

 दिल्‍ली  का  दौरा  किया  था  और  इसने  निम्नलिखित  के  संबंध  में  भारत  सरकार  के  अ्रधघिकारियों  के  साथ

 विचार-विमर्श  किया  था

 1.  नेपाल  की  पश्चिमी  गंडक  नहर  का  अभिकल्प  ्र  निर्माण  ।

 2.  नेपाल  की  पूर्वी  गंडक  नहर का  पण  होना  तथा  हस्तान्तरण  किया  जाना  ।



 Oral  Answers  March  15,  1976

 निम्नलिखित  >  wo  Tr त  क  संबध  में
 महामहिम  नेपाल  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्राक्कलनों

 का  पुनरीक्षण  —

 (i)  चन्द्रा  नहर  का  नवीकरण  दौर

 (it)  पम्प  शौर

 (111)  पश्चिमी  कोसी  नहर  की  वितरण  प्रणाली  ।

 पश्चिमी  गण्डक  नहर  के  जल  निस्सार  के  अभिकल्प  पर  शभ्रंतिम्र  निर्णय  गया  था  श्र  इसके

 चरणबद्ध  निर्माण  के  कार्यक्रम  पर  सहमति  हो  गई  थी  बशर्ते  महामहिम  नेपाल  सरकार  द्वारा  समय  पर

 भूमि  हस्तान्तरण  की  जाये  और  उनके  द्वारा  इसके  निर्माण  को  शीघ्र  करने  के  लिए  कूछ  निश्चित

 सुविधाएं दी  जायें  ।  जहां  तक  पूर्वी  गंडक  नहर  का  संबंध  है  मुख्य  नियामक  को  सौंपने के  साथ  सथ

 नहर  कौर  सैक्शन ों  में  वितरण  पद्धति  पर  भी  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  था  ।  जहां  तक  उपर्युक्त

 (3)  में  उल्लिखित  कार्यों  के  लिए  प्राक्कलनों के  पुनरीक्षण  का  संबंध है  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 महामहिम  नेपाल  सरकार  द्वारा  भ्र ति रिक्त  ७  उपलब्ध  कराए  जाएंगे  तथा  भारत  के  अधिकारियों

 के  एक  दल  द्वारा  प्राक्कलनों  में  उपयुक्त  ढंग  से  संशोधन  करने  के  दृष्टिकोण  से  परियोजना  क्षेत्र  का  दौरा

 किया  जायेगा  ।

 श्री  वसन्त  साढे  :  सर्वे प्रथ यम  मैं  भारत  और  नेपालਂ  के  नेताओं  को  संयुक्त  ऊर्जा  सहयोग  के  नये

 an  में  प्रवेश  पर  बधाई  देता  हूं  ।  तथापि  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  जलਂ

 श्र  विद्युत  को  एक  केन्द्रीय  विषय  बनाने  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ताकि  जल  ake  ऊर्जा  संसाधनों

 विलम्ब से  लाभ  उठाने  के  पारस्परिक  लाभदायक  प्रयास  को  शीघ्रता  से  लागू  किया  जा  सके  ?

 के  कारणों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?  क्या  नेपाल  के  माननीय  प्रधान

 मंत्री  के  भारत  दौरे  के  दौरान  उन  पर  चर्चा  की  जायेगी  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 संयुक्त  सहयोग  के  लिये  सरकार  का  क्या  विशिष्ट  कार्यक्रम  है  ?

 att  केदार नाथ  सिंह
 :

 प्रश्न  बहुत  ही  सीमित  है  परन्तु  ग्रनुपुरक  प्रश्न  व्यापक  है  ।  माननीय

 सदस्य  द्वारा  पूछा  गया  प्रशन  यह  है  कि  क्या  नेपाल  को  टीम  ने  दौरा  किया  कौर  किन-किन  विषयों  पर

 चर्चा  गई  दौर  उनका  क्या  हल  निकला  कौर  उस  बैठक  का  परिणाम  क्या  रहा  ?  मैं  सभा  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  के  उच्च  श्रधिकाररियों  का  एक  दल  इस  महींने  की  20  तारीख
 को  नेपाल  का  दौरा  करेगा  भ्र ौर  यह  दल  हिमालय  की  नदियों  सम्बन्धी  मामलों  कौर  पन-बिजली  जल

 धनों  बाढ़-नियंत्रण ate  सिंचाई  उपायों  की  विस्तार  से  जांच  करेगा  ।  नेपाल  के  मकान  मंत्री  के  भारत

 पर  हम  इन  मामलों  पर  उनसे  चर्चा  करने  का  प्रयास  करेंगे  |

 को  बसन्त  साठे
 :

 मंत्री
 द्वारा  दिया  गया  उत्तर  कई  परियोजनाओं  पर  लाग  होता  है  ।  कया  मैं

 जान  सकता  हुं  कि  संयुक्त  कार्य  के  लिए  कौन  से  arias  सिद्धान्त  हमारे  देश  में  कई  एक  संगठन

 हैं  जबकि  नेपाल  ने  केवल  एक  विद्युत  कौर  ऊर्जा  प्राधिकरण  बनाया  है  ।  श्रधिक  निकाय  होन ेके  कारण

 एक  ही  काय  बार-बार होता  ।  क्या  भारत  में  ऐसे  कार्यों  के  लिए  केवल एक  ही  संगठन  बनायें
 जाने  का  विचार  ?

 श्री  केदार  नाथ
 सिह

 :
 यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।

 Shri  Mohammad  Jamilurrehman:  Allthe  Indian  rivers  such  as  Kosi  +  Gendek,  Maha.
 nadi  Kankai,  etc.  come  from  Nepal  and  floods  that  occurred  in  them  cause  damage  not  only

 2



 25  1897  (17)

 to  India  but  8150  to  Nepal.  I  want  to  know  whether  Government  haye  any  scheme or
 wistier  any  such  sciem:s  have  been  suggested  in  the  talks  last  held  under  which  flocds  are
 controlled,  power  is  gererated  and  dams  are  constructed  so  that  not  only  the  Indian  farmers
 but  Nepalzse  farm+rs  are  also  benefited  ;  and  New  industries  are  set  up  in  both  the  countries
 and  fri:nd  ship  between  both  the  countries  continues  to  grow

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  As  I  have  statedin  the  House  that  an  Indien  delegation  ccm-
 prising  of  technologists  and  engineers  is  visitin
 matters  and  hope  for  good  results.

 g  Nepal  on  2oth.
 We

 will  try  to  discuss  various

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  Some  time  back  while  answering  a  question  the
 hon.  Minister  had  stated  that  the  Jalkundi  Project  on  the  Rapti  River  is  being  constructed
 som?  wat  down  stream  and  the  Government  of  Nepal  have  given  its  approval  to  that.
 woald  lik:  to  know  whether  talks  will  be  held  -with  the  Nepalese  Prime  Minister  and  the
 tecunicalteam  accompanying  him  in  regard  to  taking  up  survey  implementation  and  constructicn
 ‘wark  ofthe  projects  on  which  agreements  have  already  been  reached  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  have  already  stated  that  the  Jalkundi  Project  was  from
 3४211, 11.  of  India  but  the  Government  of  Nepal  have  planned  to  construct  ‘“‘Bolukengਂ
 dim  on  it.  Tue  Government  of  Nepal  has  been  made  agreeable  for  the  join:  in  vestigation.

 att  विश्वनाथ  राय  :  क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  परियोजनाओं

 में  प्रशंसात्मक  परिवर्तन  gare  ।

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  That  is  way  the  exchange  of  teams  has  started.

 रावी-ब्यास  जल  का

 *  103.  शनी  सान  fag  दौरा :

 सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल :

 बया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  ग्रोवर  हरियाणा  के  बीच  रावी-ब्यास  जल  के  बटवारे  से  संबंधित  विवाद  हल

 हो  गया  है  ;  पस 2 ह गैर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 छवि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  पंजाब  शौर  हरियाणा

 के  बीच  व्यास  परियोजना  के  परिणामस्वरूप  उपलब्ध  जलਂ  के  बटवारे  के  संबंध  में  प्रश्न इस  समय  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  भान  fag  दौरा  माननीय  मंत्री  दवारा  दिया  गया  उत्तर  निराशाजनक है  ।  समाचार-पत्रों

 में  बताया गया  है  :

 *'पता  चला  है
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  संयुक्त  पंजाब  के  हिस्से  के
 2

 लाख  एकड़  जल  में

 से  70  लाखे  एकड़  फुट  जल
 को  1967

 के
 सरकार  के  निदेशानुसार  हरियाणा

 we  पंजाब  के  बीच  शाखा-प्राधा  बांटने  का  निर्णय  किया  है  ।  यह  भी

 पता  चला
 है

 कि  उस  निर्णय  के  अर्न्तगत  दिल्ली
 को  0.  25

 मिलियन  एकड़  फुट

 जल  मिलेगा 1”

 संसद्‌  को  इस  सम्बन्ध  में  भ्रन्धेरे  में  क्यों  रखा  जा  रहा  है  ?

 थ्री  केदार
 नाथ

 सिंह
 :

 माननीय  सदस्य  को  प्रेस  के  समाचार  पर  विश्वास  नहीं  करना  चाहिये

 मैं  सदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  यह  विचाराधीन  है  पौर  यथासम्भव  शीघ्र  निर्णय  लिया  जायेगा

 ।
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 Answers

 सहोदर  :
 माननीय  सद्य  को  या  तो  इसकी  पुष्टि  करनी  होगी  या  इससे  इनकार  करना

 होगा  |

 om  मानसिंह  दौरा  :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  पता  है  कि  इस  निर्णय  के  बारे में  पंजा ब  में

 है  कौर  पंजाब  सरकार  ने  स्वयं  यह  व्यक्त  किया  है  ?  यदि  तो  इस  बारे  में  निर्णय

 लिया  जाने  वाला  ?

 aft  ara
 सिंह  इस  प्रश्न  पर  भ्र भीं  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  शौर  यह  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं  मैं  कुछ  नहीं  बता  सकता

 ait  मानसिंह  दौरा  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कया  पंजाब  सरकार  ने  सन्तोष  व्यक्त  किया  है  या

 नहीं  I.  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 न्नच्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  आपको  पंजाब  सरकार
 के

 सन्तोष  के  बारे  में  जानकारी  है  ?

 श्री  केदार  नाथ  यह  राज्य  का  मामला  है  ;  हमारा  इससे  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 श्री  वीरेन्द्र
 सिह  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  माननीय  मंत्री  ने  यह  उत्तर  देकर

 समूचे  मामले  को  टाल  दिया  है  कि  ब्यास  परियोजना  के  पुरा  होने के  बाद  ही  जल  के  बंटवारे का

 प्रश्न  पैदा  होगा  ।  उस  जल  के  बंटवारे  से  सम्बन्धित  है  जो  पाकिस्तान  को  जल  रोकने  के  बाद  ब्यास

 are  रावी  से  बचता  है  कौर  जिसका  उपयोग  किया  जा  सकता  है  |  क्या  मैं  उनसे पुछ  सकता हूं  कि

 यह  जल  पाकिस्तान को  कब  रोका गया  ?  उस  जल  का  उपयोग  कौन  कर  रहा  है  ate  इस  water

 में  कौन  लाभान्वित  हु  है  झर  इस  जल  के  बंटवारे  में  हो  रहे  विलम्ब  में  कौन  रखता हैं  ?
 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  जल  के  बटवारे  क  बारे  में  निर्णय  के  बिना  नहरों  का  निर्माण  कैसे  किया

 जा  सकता है  ?  मैं  माननीय मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  क्या  पुनर्गठन

 अधिनियम  के  भ्रर्तर्गत  सभी  आस्तियां  कौर  दायित्व  पंजाब  wit  हरियाणा  में  60:40  के  अनुपात  में

 बांटे  गये  हैं  कौर  क्या  सरकार  पंजाब  की  नदियों  से  उपलब्ध  जल  का  भी  उसी  अनुपात  में  हरियाणा

 के  भाग  पर  विचार  कर  ही  है  ?  यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 श्री  केदार  नाथ  सिंह  :
 मैं  माननीय  सदस्य  को  शझ्राश्वासन देता  हूं  कि  सभी  सम्बन्धित  राज्यों का

 पुरा  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  चूंकि  समूचा  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  मैं  इन  विशेष  राज्यों

 के  भाग  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहं  सकता
 |

 श्री  atta  सिह  wa:  पंजाब  कई  वर्षों  से  जल  का  उपयोग  कर  रहा है  ।  पुनर्गठन  के  समय

 हरियाणा में  बहुत  कम  नहरें  थीं  ।  क्या  यह  तथ्य  नहीं  है  ?

 श्री  केदार नाथ  सिंह
 :

 केन्द्रीय  सरकार  इन  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  रही है  यह

 कहना  कठिन  है  कि  कौन  जल  उपयोग  कर  रहा  हैं  कौर  किसे  अधिक  मिल  रहा  सभी  सम्बन्धित

 राज्यों  का  उचित  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 Shri  Mani  Ram  Lod  |  Mr.  Rao  hes  raised  certain  points.  Firstly,  who  is  utilising
 the  waters  of  Beas  and  Ravi;  secondly,  who  is  responsible  for  the  delay;  and  thirdly;  on  what
 grounds  Government  have  held  up  this  decision.
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 I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  the  following  Points  will  be  con-
 sidered  while  taking a  decision  (1)  Haryana  will  be  given  bulk  of  the  water  and  (2)  the
 Punjab’s  share  of  water  from  Ravi  and  Beas  will  be  given  to  Haryana’s  arid  area  of  Gur
 and  Jhajhar  which  was  arid  area  of  Punjab  previously  and  whether  these  points  have  Eeen
 discussed  in  the  committees  formed  so  far.

 A Shri  Kedar  Nath  Singh  :  Tie  whole  Beas  Project  has  not  been  cleared  so  far.
 joint  meting  of  both  the  States  was  held  to  discuss  all  these  points  but  no  decision  has  been
 taken.  Tne  Governm:nt  are  considering  811  these  things  such  as  which  area  should  get  more

 If  the  hon.Members  cooperate,  the  matter waters  and  which  area  should  get  Beas  waters.
 will  be  decided  soon.

 कृषि  के  लिए  स्वयंसेवी  दल

 106,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  कमी  ste  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1976  के  हन् दुस् तांत  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 विश्व  कृषि  विशेषज्ञ  के  इस  arma के  मत  की  ae  दिलाया  गया  है  कि  ऐसी  प्रौद्योगिकी  लागू  करने

 की  बजाय  जो  भारत  में  किसानों  द्वारा  अपनाई  नहीं  जा  सर्वोत्तम  तरीका  यही  होगा  कि  राज्यों

 में  जहां  किसानों  द्वारा  गत  दो  वर्षों  में  प्रति  एकड़  अपनी  उपज  बढ़ाई  गई  थी  वहाँ  के  कृषि  समुदाय  का

 एक  स्वयंसेवी  दल  बनाकर  उसकी  सहायता  से  अ्रपनीਂ  प्रौद्योगिकी  को  ग्रा धुनिक  बनाये  ;

 यदि  तो  स्वयंसेवी  दल  बनाने  के  बारे  में  सरकार  के  क्या  विचार  हैं  ;  और

 क्या  विस्तार  कार्य  का  पूर्ण  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  है  कौर  ऐसा  कब  तक  किया

 जायेगा ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी ०  तथा

 दिनांक  17  1976  के  टाइम्स  में  प्रकाशित  विश्व-जंक  के  कृषि  विशेषज्ञ  के  विचारों

 को  नोट  कर  लिया  गया  है  गौर  सरकार  इन  पर  समुचित  रूप  से  विचार  करेगी  |

 विभिन्न  स्तरों  पर  विस्तार  ara  में  कमियों  का  पता  लगाने  के  लिखे  विस्तार  कार्य  का

 पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  यह  अनुभव  किया  गया  है  कि  विशेषकर  वर्तमान  विस्तार  मशीनरी

 र  सामान्य  रूप  से  ऋषि  प्रगासन, नई नई  तकनोलॉजी  सम्बन्धी विकासों  पर  बाधा  रित  अधिक  उत्पादन

 के  प्रयासों  की  मांग  पुरी  करने  के  लिये  अपर्याप्त  हूँ  ।  राज्यो  में  विभिन्न  स्तरों  पर  क़षि  सम्बन्धी  अवस्थापना

 को.मजबूत  बनाकर  इन  कमियों  को  पुरा  करने  शौर  कृषि  विस्तार  कार्यक्रमों  के  कारगर  क्रियान्वयन

 के  लिये  राज्यों  को  कुछ  aye  अधिक  सुविधा  देने  का  विचार  हूं  ।  विस्तार-कार्य  मजबूत  बनाने  की

 योजना  के  संबंध  में  योजना  आयोग  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  और  जैसे  ही  इसे  अंतिम

 रूप  दिया  राज्य  सरकारों  के  साथ  वीणा  र-विमर्श  करके  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कदम  उठाये

 जायेंगे

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  इस  रिपोर्ट  पर  सरकार का  ध्यान  गया है  ।

 देश  में  कुछ  राज्यों  में  प्रति  एकड़  उपज  कुछ  कम  है  इस  तथ्य  की  पृष्ठ  भूमि  में  कया  मैं  सरकार  की

 उस  विशेष  सुझाव  के  प्रति  प्रतिक्रिया  जान  सकता  हुं  कि  जिन  राज्यों  में  प्रति  एकड़  उपज  भ्रमित  है  उनसे

 कुछ  स्वयंसेवी  संगठन  बुलायें  जायें  ?  कम  उत्पादन  वले  राज्यों  को  उनकी  तकनीक  विकसित  करने

 के  लिए  उनकी  सहायता  करने  हेतु  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठन  बुलाने  का  सरकार  का  विचार है
 ?  क्या

 आपके  पास  इस  बारे  में  योजना  आयोग  के  साथ  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  है  ?
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 शनी  साहिब  पो०  च् दिन्दे  जहां  सभी  स्वयंसेवकों
 संगठनों  के  सहयोग

 से  क़षि  उत्पादन

 वांछनीय  वहां  यह  एक  ऐसा  विषय  हैं  जिसे  सारी  जनता  के  सहयोग  के  बिना  सफल  बनाना  कठिन

 सरकार  को  पता  है  कि  कृषि  के  बारे  में  विस्तार  सेवाओं  की  विशेष  भूमिका  तथा

 दायित्व  है  कौर  उन्हें  यह  दायित्व  निभाने  के  योग्य  बनाया  जाये  ।  यहीं  हमारा  विचार  है  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  राज्यों  में  चावल  के  गिरते  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  योजना

 mam के  समक्ष  सरकार  के  क्या  विशिष्ट  प्रस्ताव  योजना  आयोग के  समक्ष  वे  कौन  सी

 विशिष्ट  etd  हैं जिन  पर  सरकार  को  उनकी  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  है
 ?

 ay  me  साहिब  पी०  डि  योजना  झ्रायोग  का  प्रस्तावਂ  किसी  एक  फ़सल  के  बारे  में

 ं  हूं  बल्कि  यह  तो  समूचे  देश  में  लागू  करने  के  लिये  है  ।  सौभाग्य  से  हमारे देश  के  कई  भागों

 में  चावल  की  प्रति  एकड़  परिवार  अपारुप  हुई  है  ।  कृषि  झार्धिक  लाभ  या  खेती  के  आधुनिक

 को  पंजाब ou  हरियाणा  जसे  राज्यों  oa  राजस्थान  के  गंगा  नगर  क्षेत्र  में  भी

 अपाय  गया है  ।  इर  चर हूं  चाट  का  फसल  अच्छी  हुई  ह  लकिन  हमार  समस्या  बहुत

 ।  प्राथमिक  लग  सारे  देश  में  अपनाया  जाने  हैं  ।  लेकिन  श्रमी  भी  हम  लाखों

 किसानों  को  लाभ  नहीं  पहुचा  सके  हैं  शौर  अब  हमारा  विचार  उन  सभी  किसानों  को

 लाभान्वित  करना  हें  जो  wat  तक  बचे  हुए  हैं  |

 Shri
 Ram  Sahai  Pandey :  Sir,  An  Institute  has  been  set  up  ही  Manila  to  cémy  cn

 research  for  increasing  yield  of  paddy  crop  through  hybrid  seeds.  A  laboratory  hes  also  been
 established  for  the  purpose.  May  I  know  whether  we  are  also  making  use  of  their  tecl  nique
 and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  fare  यह  सत्य  ह  कि  was  चावल  अनप धान  संस्थान

 बहुत
 बरच्छा  कार्य

 कर  रहा  |  परन्तु  सदस्य  महोदय  का  चाहिये  कि  चावल  के  क्षेत्र

 में  हमारे  यहाँ  काफ़ी  प्रभावी  म्रनुपंधानਂ  कार्य  हो  रहा  हैं  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  हम  संसार

 के  उन  कुछ  देशों में  से  हुं  जहां  चावल  प्रनुसंधान  कार्य  बहुत  प्रगति  कर  चुका  है
 |

 वेसे  हम  ने

 संस्थान  से  भी  सम्पर्क  रखा  gat  ह  att  यदि  वहां  कोई  प्रगति  होती  है  तो  हम  निश्चय  ही

 लाभ  उठाया  |

 श्री  ato  कै०  दास  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  देश  के  कुछ  भागों  में

 अरन्य  भागों  की  प्रपेक्षा  HT  उपज  होती  हैं  क्या  सरकार  ने  इस  का  कारण  जानने  के  लिये

 क  विशेष  अध्ययन  अथवा  wader  किया  है
 ?

 क्या  सरकार  के  घ्यान में  यह  बात  झाई

 कि  पैदावार  में  इस  कमी  का  कारण  वहां  कृषि  उपकरणों  तथा  श््च्प  बीज  wife का

 न  होना  यदि  तो  क्या  सरकार  आधुनिक  तकनीक  का  प्रयोग  करने  के  लिये  कई  पग

 उठा  वहां  पैदावर  बढ़  सके  ?

 श्री  अण्णा  साहेब  पी०  शिन्दे  :  भारत  सरकार  कृषि  तथा  चावल  समस्या त्रों  को

 लगभग  पुरी  तरह  समझती  मुझे  खेद  हू
 fe

 सदस्य  महोदय
 जिस

 क्षेत्र  से  चुन  कर  जाये

 हैं  वहां  चावल  की  पैदावर  वांछनीय स्तर  तक  नहीं  हो  रहीं  लेकिन  पश्चिम  बंगाल  के

 के  यदि कूछ  क्षेत्रों  में  भी  फ़सल  अच्छी  होती  है  1  इस  से  स्पष्ट  है  भी  सुविधाऐं  उपलब्ध
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 नला  ना

 कराई  जायें  ग्रोवर  सिंचाई  के  लिये  पानी  सिले  तो  चावल  की  उपज  बढ़ाई  जा  सकती  हैं  ।  हस

 इन  सब  कठिनाईयों  का  दूर  करने  की  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  mto  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  प्रकाशित  सर्वेक्षण  के  अनुसार

 यद्यपि  चावल  की  फसल  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  उत्पादन  उतना  नहीं  बढ़ा  हूँ  ।

 यद्यपि  हमारे  देश  में  बढ़या  अनुसंधान  कार्य  हो  रहा हैं  |  फिर  भी  उत्पादन  न  बढ़ने के  क्या
 कारण

 श्री  अण्णा  साहिब  पी०  यद्यपि  देश  में  चावल की
 ated  उपज  आशानुरूप  नहीं

 है  तथापि  हाल  ही  में  उत्पादनਂ  सम्बन्धी  उत्साहजनक  श्रांकडे  प्राप्त  हुए  हैं  ।  कठिनाई  यह  हू  कि

 कूछ  संतुलन  है  ।  कूछ  क्षेत्रों  में  उत्पादन  अन्तराष्ट्रीय  स्तर  तक  होता
 है

 कौर  कुछ  में  बहुत  कम

 तथ्य  यह  है  कि  चावल  की  फसल  ऐसी  फसल है  जो  गेहूं के  बाद  दूसर  नम्बर

 पर  है  झ्र ौर  जिसका  उत्पादन  बढ़  रहा  हैं  ।  स्थिति  इतनी  खराब  नहीं

 World  Bank  Assistance  For  Irrigation  Facilities

 शग  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  wh-therthe  World  Bank  has  undertaken  any  project  for  providing  irrigation  facilitics
 to  the  neglected  and  backward  areas  of  the  country  by  the  end  of  the  year,  1976  ;

 (b)  numb:r  of  new  moans  of  irrigation  provided  thereunder  ;  and

 r (c)  bonefits  accrued,  particularly  to  the  eastern  districts  of  U.P.

 The  Deputy  Minister  In  The  Ministry  छि  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  Kidar
 Nath  Sihgh)  (a)  to  (c)  Astatement  is  Jaid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 Tne  World  Bankis  at  present  providing  credit  assistance  for  Pochamped  Projectin  Andhra
 Praiesh  wrich  serve  the  backward  districts  of  Nizamabad  and  Karimnagarin  the  Telegsna  re  gion
 in  the  State  to  provide  irrigation  facilities  to  an  area  of  lakh,  ha.  end  the  Kedana  Projcct

 in  Gajarat  waich  besides  providing  irrigation  facilities  in  Kaira  District  would  also  serve
 13.500  1ec.ares  in  Panchmahal  District,  a  chronically  drought  affected  and  backward  region
 of  the  State.

 An  irrigation  potential  of  60,000  ha.  in  Pochampad  and  5,000  ha.  in  Panchmahal  Dis-
 trict  under  Kadana  is  likely  to  be  created  by  the

 end
 of  this  year.

 Tne  World  Bank  credit  project  for  U.P.  which  came  into  operation  in  June,  1973  provides
 for  fliancing  on-farminvestment  such  as  construction  of  masonry  wells  or  dugwells.shallow  tube-
 wells,  m:dium  depth  tubewells,  installation  of  electricand  diese]  pumpsets.  The  Project  covers
 14  Districts  of  U.P,  including  eastern  Districts  of  Ballia,  Azamgarh  and  Ghazipur.  ‘The  total
 cost  of  the  project  is  72.5  million  Dollars  (Rs.  54.3  crores)  with  World  Bank  assistence  would
 bz  of  the  order  of  38  million  Dollars  (Rs.  28.5  crores).  The  World  Bank  Teams  are  visiting
 severalirrigation  projects  in  our  country  in  U.P.,  Orissa,  Maharashtra  etc.  with  a  view
 to  assess  their  suitability  for  credit  assistance.

 (c)  Tne  Land  Development  banks  and  other  commercial  Banks  which  are  the  financing
 agencies  forthe  World  Bank  credit  project  for  U.P.  have  disbursed  Rs.  15.5  crores  up  to  30t
 June,  1975.  ‘Tne  physical  targets  envisaged  are  10,000  masonry  wells,  20,000  shallow  tubewells
 and  20,009  mzdium  depth  tubewells.

 Tne  Sarda  Sahayak  Project  of  U.P.  under  consideration  of  the  World  Bank  will  provide
 irrigation  facilities  to  an  area  of  about  16  lakh  ha.  in  the  Districts  of  Raebarcilli,  Pretepgerh,
 Allahabad,  Barabanki,  Sultanpur,  Faizabad,  Jaunpur  ard  Azemegarh.  Irrigaticn  fotcrtiz!  cf
 about  3.50  lakh  ha.  is  likely  to  be  created  under  this  project  by  the  end  of  the  current  year.
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 Shri  Chandrika  Prasad:  Sir,the  world  Bank's  sim  of  assisting  the  poor  farmer
 of  backward  areas  has  not  been  achieved  because  their  rate  of  interest  was  9$%erd  frcm  April,
 1975  it  has  been  increased  to  10%whereas  the  Scheduled  banks  are  edve  mcing  10115  10.  the
 marginal  farmers  at  the  rate  of  4  per  cent,  Willthe  Gevernment  or  the  world  Bink  consider
 advancing  loans  on  44  per  cent  ?

 So  far  as  हा  (9)  ofthe  question  is  concerned,  whether  Gover  mc  nt  are  cwsre  that  in  beck-
 ward-areas,  where  banks  are  advancing  loans,  the  margins!  farmers  are  beecmirg  :  mel)  1.0  ६
 So  the  hon.  Minister  should  consider  of  giving  subsidy  to  those  faimers  who  fossess  10  ects
 of  land.

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  The  world  Bank  advances  interest  free  loan  but  3/4  per  ccnt
 amountis  added  on  account  of  service  charges.  This  loan  is  to  be  re  paid:  in  50  years  xd  10
 years  are  treated  as  grace  period.

 drika  Prasad  :  My  question  was  different.  However  have  snother
 quarry.  The  world  Bank  advances  loans  to  marginal  faimers  through  leed  banksin  each  district.
 But  lead  banks  do  not  have  any  agency  and  so  farmers  are  unable  to  obtain  loans  at  all  pleces

 suggest  that  al]  the  money  should  be  passed  on  to  the  banks  or  their  branches  in  the  areas
 where  loans  are  being  advanced.

 Mr.  Speaker.  This  question  relates  to  the  Finance  Ministry.  You  should  refer  to  it
 when  their  turn  comes.

 Shri  Jagannath  Mishra  :  What  is  the  criteria  for  selecting  the  backward  areas  for  which
 the  world  Bank  advances  loans  ?

 Shri  Kedar  Nath  Singh:  For  this  purpose  ateam  रण  the  world  Bank  visits  diffierent  areas
 to  study  socio-economic  problems,  the  nature  of  backwardness  ard  feasibility  of  locating
 the  projects,  the  outcome  thereof  etc.  Thereafter  the  matter  is  decided.

 Shri  Nawal  Kishore  Sinha:  In  order  to  complete  the  irrigation  works  speedily  locns
 are  being  advanced  in  the  whole  country  but  he  has  mentioned  only  few  places.  There  are
 certain  problems  due  to  which  the  targets  are  not  being  achieved.  I  want  to  know  whether
 Government  are  considering  to  review  the  matter  with  a  view  to  achic  ve  the  targets,

 Shri  Kedar  Nath  Singh  :  The  Government  and  the  world  Bank  team  have  agreed  to
 set  up  a  special  cell  in  the  Central  Water  and  Power  Commission  for  checking  delay  in  the
 implementation  of

 schemes.

 श्री  कार्तिक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  ware  कि  far  बैंक  के  दल  देश  के

 कई  भागों  जेसे  उत्तर  महाराष्ट्र  शादी  का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता

 हुं  कि  इस  आदि  में  क्या  बिहार  शामिल  हे  विशेषकर  क्या  छोटा  नागपुर  शौर  संथाल  परगना

 क्षेत्र  को  शामिल  किया  गया  हूँ
 ?

 खनिज  सम्पदा
 की

 दृष्टि
 से

 यह  क्षेत्र  देश
 का

 सब
 से  समृद्ध

 क्षेत्र  हूं  भ्र ौर  देश  के  खनिज  भंडार  का  एक  सिंचाई  भाग  यहीं  उपलब्ध  हैं  ।  यहां  2  प्रतिशत

 कृषि  योग्य  भूसी  मी  सिचाई  सुविधायें  है  फ़िर  भी  यह  सर्वाधिक  पिछड़ा  हुसना  क्षेत्र  gt  बिहार  मे

 ऐसी  कौन  कौन  सी  पंरियोजनायें  हैं  जिन्हें  विश्व  बैंक  सहायता  दे  रहा हू  ?  इसके  लिए  क्या

 मागं दर्शी  सिद्धान्त  2  ?

 श्री  केदार  नाथ  सिह  मैं  पहले  ही  बचा  चुका  हुं  कि  बिहार  की  गंडक  परियोजना  के

 faa  विश्व  बैंक  संदाय ता दे दे  ter  है  ।  जिन  क्षेत्रों  को  सदस्य  महोदय  बात  कर  रहे  उनके

 वार  मैं  बिहार  सरकार  ने  अभी  तक  नहीं  कहा  है
 ।

 णो  ato  किरूतिनन :  महोदय  पूर्वी  तमिलनाडु  सरकार  ने  घोषणा  की  थी  कि  बैगाई

 नदी  परब  जल  विनियमित  करने का
 यंत्र  लगाने  पेरियार  नदी  प्रणाली  का
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 आधुनिकीकरण  करने  को  लिये  विश्व  बैक  सहमत  हो  गया  मैं  चाहता  हं  कि

 क्या यह  बात  ठीक  है  ?

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  क्या  सरकार  के  पास  रा सनद  की  जनता

 से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हा  है  कि  इस  परियोजना  से  उन  के  हितों  पर  प्रभाव  पढ़ेगा  ?

 श्री  केदार  नाथ  fag:  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  परियोजना  का  हमें  पता  नहीं

 है  गौर  हमें इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  gat

 खाद्य  निगम  हारा  अनाज  के  भण्डार  के  लिये  नपे  तरीके  का  विकास

 *116.  at  पी०  क्या  फूटी  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  खाद्य  निगम  ने  अनाज  के  भण्डार  के  लिये  नये  कौर  सस्ते  तरीके  का  विकास

 किया  है  ;

 यदि  gi,  ता  क्या  नया  तरीका  के  पस्तो  रेजਂ  प्रणाली  जिसका  निगम  हाल

 ही  के  वर्षों  में  प्रयोग  कर  रहा  सुधार  ata  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बात  क्या  है ं?

 कृषि  ate  सिचाई  म  मालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहेब  पी०
 शौर

 जी  हा

 नया  डिजाइन  20 9/  30'  प्राकार  की  प्लिंथ  का  है  जित  पर  ईंटों  के  पक्के

 पिल्लई  उनपर  लकड़ी  के  केट  सीधे  रखे  जायेंगे  ।  प्रत्येक  प्लिंथ  की  क्षमता  150  मीटरी

 टन  है  पौर  यह  अधिक  किफायती  है  तथा  इसके  बनाने  में  कम  समय  लगता है  |

 श्री  पी०  गंगादेवी :  wale  के  जमा  करने  के  लिपे  नये  उपायों  से  निस्संदेह  gare

 का  नष्ट  होना  बन्द  परन्तु  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 भाण्डाग्परण  निधम  विशेष  रूप  से  खाय  मंत्रालय  में  स्थापित  है  कौर  उसके  तकनीकी  विशेषज्ञ  देश  भर

 के  भाण्डाभारों  at  देखभाल  करते  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  क्या  निगम

 के  fat  यह  ग्रावश्यक है  कि  भण्डार  करने  की  अपनी  व्यवस्था  विशेष  रूप  से  क्या

 कारण  थे  जिन्होंने  सरकार  को  भण्डागारण  निगम  की  अ्रवंहेलना  करते  हुए  यह  कार्यवाही  करनी

 जबकि  दोनों  ही  निगम  उन  के  मंत्रालय  के  अधीन  हैं  ?

 श्री  अ्ण्यासाहुब  पी०  पिछले  सप्ताह  भाण्डागारण  निम्स  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत

 करते  समय  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी  ।  खाद्य  निगम  केवल  खद्यान्नों  से  संबंध  रखता है  जबकि

 भाण्डागारण  निगम  गैर-कृषि  तथा  आयातित  सभी  तरह  की  वस्तु ग्र ों  से  सम्बन्धित  है  ।

 इसलिये  दोनों  के  ard  पूरक-कथक  हैँ  श्र  अनाजों  के  भंडार  का  कार्य  विशिष्ट

 विधय  है  शौर  क्षति  रोकने  की  दृष्टि  से  इसका  बहुत  अधिक  महत्व  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अपने

 को  उच्च  विशिष्ट  संगठन  के  रूप  में  विकसित  जो  विशेष  रूप  से  श्रनाज  के  भाण्डागारण

 का  कार्य  इस  प्रकार  इन  संगठनों  में  कोई  दोहरापन  नहीं  है  ।  भाण्डागारण  पर

 एक  केन्द्रीय  समिति  जो  भारतीय  खाद्य  निगम  केन्द्रीय  भाण्डागारण  के

 कार्यों  का  समन्वय  करती
 है  ।
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 श्री  पी०  गंगादेवी  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारीवृंद

 का
 कितने  प्रतिशत  भण्डागारण  कार्यों  में  तथा  fact  प्ररित  ware  वसूली  पर  लगा

 ा
 है

 ?
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  कौर

 भण्डागारण  निगम के  विंमान

 द  भण्डागारण  व्यय  क्या  हैँ  ?

 थ्रो  अण्णा  साहेब
 पी०

 शिन्दे  मुझे  इस  प्रश्न  के  लिये  पूर्व  सूचना  अपेक्षित यह हू  सरकारी

 क्षेत्र  के
 निगम

 हैं  तथा  इनमें  छिपाने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 भूमि  को  उबरता

 न  श्री  धामन कर  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  जोती  गई  भूमि की  उकेरता  बढ़ाने  क  लिए  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  तो

 क्या  हैं

 कया  कृषि  भूमि  की  शारिक  उपयोगिता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  भी  कोई  कदम  उठाए  गए

 ौर

 उन  शिव क्या  विभिन्न  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  AULA  झाय  प्रणाली  अपनाई  गई  है

 ताकि  किसानों  को  झ्र धिक तम  लाभ  हो  सके  ?

 afa  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  प्रो

 इन  प्रश्नो ंसे  सम्बन्धित एक  बयान  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 इस  दिशा  में  अनेक  महत्वपूर्ण  उपाय  किये  गये  हैं  ।  सघन  फसल  उत्पादन  कार्य  क्रम शुरू  किया  ग८ ह
 4
 है  इसमें  मिट्टी  की  उब  रता  को  कायम  रखते  हुए  खेती  की  उप  खाने  के  उद्देश्य  से  वैज्ञानिक

 क्रिप्ाब्रां  और  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  उचित  योजना  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  मिट्टी  की

 जांच  के  आधार  पर  उब  रक  के  सन्तुलित  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  गया  है  ।  अधिक  उत्पादन  तथा  मि  et

 की  उबरता  को  कायम  रखने  के  लिए  उपयुक्त  फसल  wat  की  सिफारिश  की  गयी  है  ।  इनमें  दलहन

 फसलों  तथा  जहां  सम्भव  वहां  हरी  खाद  वाली  फसलों  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।  पहली  योजना

 को  अवधि  से  ही  सारे  देश  बड़े  पैमाने  पर  सिट्टी  संरक्षण  कार्यक्रम  चलाये  गरे  हैं  जिससे  मिट्ठी  का

 भौतिक  ह्वास  कम  हो  कौर  उसकी  उबरता  का  संरक्षण  हो  ।  चालू  योजना-काल  में  '  राष्ट्रीय

 मिट्टी  संरक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  278  .  28  करोड़  रुपयों  की  राशि  निर्धारित  की  गयी  हैं  ।

 खरीफ  अर  रबी  अ्रभियानां  के  राष्ट्रीय  क्रायक्रमां  को  नियमित  रूप  से  आयोजित  किया  जाता  है

 प्रतीक  उपज  प्राप्त  करने  के  लिए  मिट्ठी  कौ  sata  का  कुशल  प्रबन्ध  सुनिश्चित  करने  वाली  वैज्ञानिक

 कृषि  क्रियायों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  सिल  सं  |  क्षारीय  अथवा  अम्लीय  गिट्टियों  में  मिट्टी-सुधा  रनों  का

 उपयोग  करने  क  लिए  50  थिक  सहायता  देने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  ताकि  ऐसी  समस्या

 बाली  गिट्टियों
 को  पौध-पोषक  अधिक  मिल  सके  देश  में

 गर्व  रकों
 कौर  खादों  कम्पोस्ट  खाद  भी

 शामिल  की  सप्लाई में  वृद्धि  करने
 के  लिए  भी  उपाय  किये  गये  हैं  ।  उत्पादन  बढ़ाने  ate  भूमि के  उपयोग

 में  सुधार  करन ेके  विकास  कार्यक्रमों  को  सहायता  देने  के  लिए  राज्यों  के  21  कृषि  विश्वविद्यालयों  कृषि
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 अनुसन्धान  परिषद्‌  तथा  इसके  अधीनस्थ  कृषि  शभ्रनुसंधान  संस्थानों  एवं  afea  भारतीय  सम  aa

 अनुसन्धान  प्रायोजनाओं  की  राष्ट्रीय  निकला  के  द्वारा  उपयुक्त  कृषि  अनुसन्धान  योजनाएं

 चलायी  जा  रही  हैं  ।  चौथी  योजना  की  शल रूप् रात  से  नयी  प्रौद्योगिकी  विकसित व करने  कौर  मिटटी

 की  उं  रता  में  सुधार  लाने  के  लिए  चार  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसन्धान  प्रायोजनायें  पर  कायें

 शुरू  किया  गया  है  ।  मिटटी  की  उर्वरता  पर  किये  जाने  वाले  अनुसन्धान  अन्वेषणों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 थे  प्रायोजनाएं देश  के  38  श्रनसन्धान  केन्द्रों  में  चलायी  जा  रही हैं  ।  योजना में  इनके  लिए  154  लाख

 रुपयों  की  राशि  निर्धारित  की  गयी  है  ।

 कृषि  afa  की  आधिक  उपयोगिता को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाये गये  हैं  ।  सिचाई  वाली

 विशेष  रूप  से  जिन  क्षेत्रों  की  नहरों  से  सिंचाई  होती  उनके  लिए  29  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण

 स्थापित  किये  गये  हैं  ,  जिनके  अन्तरंग  कमी  विकास  उपयुक्त  सिचाई  व्यवस्था  तथा  सघन  फसल

 कार्यक्रम  के  लिए  40  सिंचाई  प्रायोजनाओं  हैं  ।  इनका  उद्देश्य  प्रति  इकाई  समय  में  प्रति  इकाई

 क्षेत्रफल  से  खेती  अधिकतम  उपज  लेना है  |  देशभर  में  विभिन्न  कपास  क्षेत्रों  में  लगभग

 29  जल  प्रबन्ध  अग्रिम  प्रायोजनाओं  पहले  ही  चाल  क़र  दी  गयी  हैं  कमान  क्षेत्रों  में  भूमि  की

 अर्धिक  उपयोगिता  का  किया  जा  सके  आर  इसी  ate  के  कुछ  अन्य  अग्रिम  प्रायोजन एं

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मंजर  किए  जाने  की  संभावना है  ।  चौथी-योजना  के  बाद

 इसी  प्रकार  बारानी  के  लिए  बारानी  अप्रिय  विकास  प्रायोजनाओं  तथा  airy  अखिल

 भारतीय  समन्वित  झ्र नसं धान  23  अनुसंधान  केन्द्रों  चाल  की  गई  हैं  ।

 इनका  उद्देश्य  बारानी  भूमि  की  प्राथमिक  उपयोगिता  का  सुधार  करना  तथा  बारानी  भूमि  की  उप

 को  बराबर  कायम  रखना  है  ।  सघन  स्नान  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  fag  लवणीयता  अनुसंधान

 संस्थान  करनाल  कृषि  ग्रनुसंधान  परिषद  में  सिन्धु-गंगा  के  मैदानों  में  बहुत  बड़े  भू-भाग  में

 फेली  लवणीयता  से  ऊसर  भि  की  आर्थिक  उपयोगिता  को  बढ़ाने  कौर  उसका  सुधार

 करने  के  लिए  भूमि  सुधार  प्रौद्योगिकी  विकास  गया  है  ।  तराशा  की  जाती

 है  कि  लगभग  1  करोड़  हैक्टेयर  ग्र ति रिक्त  भूमि  पांचवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  मध्यम

 तथा  छोटी  सिंचाई  प्रायोजनाओं  के  द्वारा  सिचाई  के  अन्तर्गत  लायी  जायेगी  (  बड़ी  प्रौढ़  मध्यम  के

 अ्रन्तगंत  5  लाख  हैक्टेयर  शर  छोटी  योजना  के  तरन्त त  5  लाख  ।  कृषि  भूमि  की  श्रमिक

 उपयोगिता  को  सुधारने  लिए  बतौर  उदाहरण  के  दिये  गये  उपायों  के  श्रंतगंत  ये  कुछ  बड़े  कार्य  क्रम

 हैं  ।  देशभर  में  लगातार  कृषि  अनुसंधानों  के  परिणामस्वरूप  कुछ  बड़े  कारगर  फसल  चक्र  खों

 गये  हैं  जिनमें  कम  समय  में  तैयार  होने  वाली  और  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  किसानों  के

 खेतों  में  राष्ट्रीय  प्रदर्शन  के  श्रन्तगेत  प्रदर्शन  किये  गये  gate  देश  के  विभिन्न  कृषि  जलवायु  क्षेत्रों  दे

 लिए  फसल  चक्रों  की  सिफारिश  गयी  है  |

 इन  फसल
 का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  श्र  अधिक  प्रचार  करने  के  लिये  उन्हें  भारतीय  घि

 अनुसंधान  परिषद  के  बुलेटिन  पेटनेंस  इन  इंडियाਂ  में  फसल  प्रणाली )  में
 दिया  गया  है

 ।

 प्रत्येक  राज्य  में  कृषि  विश्वविद्यालय  और  कृषि  विभाग  ऐसे  उपयुक्त  प्रकाशन  शर  विस्तार  लेटिन

 निकालते
 हैं

 जिनमें  राज्य
 के

 विभिन्न  कृषि  जलवायु  बारानी  आर  सिंचाई  वाली  दोनों  ही

 स्थितियों  उपयुक्त  फसल  सुझाव  जाता  है  ।

 विभिन्न  कृषि  saa  क्षेत्रों  के  लिए  सामान्य  फसल  उन  स्थानों  के  प्रमुख

 wa  की  फसलों  को  लेकर  तैयार  की  जाती  हैं  और  ये  प्रणालियां  धान  या  गेहूं  या  मो  अनाज

 IL
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 पर  आधारित  होती  हैं  ।  सिचाई  वाले  क्षेत्रों
 के  लिए  कुछ  करार  फसल  प्रणालियां  हैं  :

 धान-दलहन  फसल  तिलहन  हरी  खाद  की  फसल-धान-दलहन  फसल

 मकका  /ज्वार/बा ज  मकका  र/बा  जरा-ग  चना  ।  रानी  खेती

 दूसरी  खेती  जिसमें  कि  जल्दी  तैयार  होने  वालीਂ  किस्मों  का  उपयोग  किया  जाता  ल।भदायक

 बशर्त  कि  बारिश  समय  के  अनुकूल  हो  लेकिन  वर्षा  की  प्रतिकूल  स्थितियों  में  केवल  एक  ही  फसल

 उगाया  जाती  है  ।  बारानी  स्थितियों  में  great  safe  जैसे  धान-दलहन  फसल

 मक्का  /ज्वार/बा ज  रा-दलहन  फसल  फसल 3.0  अपनायी  जाती  है  ।  बारानी

 स्थितियों  में  एक  फसल  के  जज रत्तन  पद  दलहनी  फसल  या  कपास  में  से  केवल  एक  ही

 फसल  उगाया  जाती  है  |  प्रत्येक  राज्य  में  aft  विश्वविद्यालय  पौर  कृषि  उपलब्ध  सिचाई

 की  सुविधा  के  स्थानीय  कृषि  जलवायु  या  बारानी  क्षेत्रों  में  वर्षा  के  समय  शादी  का  ध्यान  रखते

 हुए  सबसे  अझच्ऊड  कारगर  फसल  कार्यक्रमों  की  रिश  करते  हैं  ।

 श्री  धा सन कर
 :  विवरण  विद्युत  ग्र  ज्ञान वं धंक  है  ।  में  जानना  हं  कि  क्या

 कम्पोस्ट  ग्रोवर  अन्य  प्राकृतिक  खादों  को  बढ़ावा  देने  के  लियें  सरकार  की  कोई  योजना

 अधिक  रासायनिक  उर्वरकों  को  उपयोग  में  लाने  की  प्रवृति  चल  गई  है  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  प्राकृतिक  उर्वरकों  के  उत्पादन  कौर  उपयोग  को  सहायता  देने  सरकार

 की  कोई  योजना  है  ।

 श्री  शाहनवाज  खां  :  प्राकृतिक  खादों  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  सरकार  की  नीति  है  ।

 ह्म राज्य  सरकारें  कम्पोस्ट  खादों  के  बड़ी  मात्ना  में  तेयार  किये  जाने  को  प्रोत्साहन  देती  हैं  ।

 भी  किसानों  को  हरे  खाद  का  उपयोग  करने  का  परामर्श  देते  रह  हैं  ।  हम  ब्लाकों  तथा  विस्तार

 ऐजेंसियों  के  माध्यम  से  किसानों  को  तकनीकी  परों  देते  रहे  हैं  कि  नाइट्रोजन  खाद  का  अधिक

 उपयोग न  करें  ।  उसके  स्थान  पर  फास्फेट  खादों  का  उपयोग भी  आवश्यक है  |

 अच्छा  महोदय  :  क्या  श्राप  जव  खाद  के  उत्पादन  में  सहायता  दे  रहे  हैं
 ?

 थी  aaa  सा  हम  इस  प्रकार  के  किन्हीं  कार्यों  की  सहयता  नहीं  करते  हैं  ।  परन्तु

 जहां  धरती  खारी  हैं  उसके  सुधार  करने  के  काय  पर  व्यय  का  50  प्रतिशत  भाग  हम  देते  हैं  ।

 श्री  घाभनकर  :  खारी  भूमि  के  सुधार  कार्यों  मे  करनाल  स्थित  राष्ट्रीय  अनुसन्धान  संस्था

 भारी  योगदान  दे  रही  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  खारਂ  जो  कि  वास्तव  में  खारी  नहीं

 जो  कि  खाड़ियों  के  किनारे  पर  हैं  ate  जिनमें  पानी  बहुत  हैं  तथा  भूमि  की  उबरता  को  क्षति

 पहुंचती  है  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  के  तीनਂ  जिलों  धात  कोलाबा  र  रत्नागिरी  जहां

 weal  का  पानी  घुस  भ्राता है  तथा  भूमि  की  उबरता  को  क्षति  पहुंचती  है  तथा  बांध  बह  जाते  हैं

 के  बारे  में  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 मैं  जानना  चाहता  g  कि  क्या  केन्द्रीय  स्तर
 पर

 कोई  श्रनसन्धान

 संस्था  है  जो  कि  इन  भूमियों  की  जांच  करे  ake  उबे रता तथा  उत्पादकता  को

 संवृद्धि  करे  ?

 श्री  द्ञाहनवाज  des  भूमि  के  सुधार  के  लिये  हमारा  एक  संगठन है  ।  तेज  गति

 से  चलने  वाला  जल  भूसी  को  काट  देता  है  जिसे  बीहड़  बन  जाते हैं  ।  बीहड़  भूमि  के  सुधार  का

 संगठन  जनता  को  बचाव  के  उपाय  बताता है  |  भूमि  संरक्षण  के  इन  कार्यों  को  राज्य  सरकार

 सहायता  देती  यह  कांय  देश  में  विस्तृत  एवं  व्यापक  रीति  से  किया  जाता है  ।'
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 sit  बी०  वी०  af  भित  होती
 (4  Meas  प्र  ज्वार  भाटा  के

 क्षेत्र  में  स्थित  होती  हैं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  नया  प्रश्न  न  |

 थी  घामकर  खारी  जल  के  पीढ़े  गड्डों  वाली  उदार  भूमि  होती
 बात  )

 अध्यक्ष  उनका  कहना  है  तटों  पर  की  खारी  भूमि  पर  समुद्र  का  हमला  |

 शो  शाहनवाज  हमने  इस  प्रकार  का  कोई  व्यापक  तुमे  बर्न  कार्य  नहीं  किया

 S4ri  Bibuuti  Mishea  Tie  hon.  Minister  has  stated  that  there  is  arrangement  for  green
 mime.  I  m  an  to  say  that  for-ilizers  are  available  but  the  seeds  of  and
 ‘ural’  we  no:  iviilable.  Miy  I  know  what  steps  government  is  taking  to  check  the

 damage caised  toland  by  chemical  mannures

 Tae  hoa.  nister  his  stated  that  thereis  provision  forevery  thing.  Can  he  give  figures
 pr-tainiag  to  any  region  wazrein  seeds  of  ‘ghaincha’  and  ‘urad’  were  supplied  and  if  so
 how  ह  121  3-eds  wee  provided?  Would  the  government  mike  som:  arrangements  under
 waich  the  farmers  may  get  seeds  as  well?

 Shri  Shahnaway  Kiran):  15  the  hon.  M?m2rtalking  about  Bihar  or  about  the  whole  of
 India ?

 Shri  Bibauti  VMUsara  I  im  tilk'ng  aboat B Bihar  wiica  is  the  second  largest  state.
 Tt:  hon.  Mi  ws  ter  mvy  pl:ase  state  if  the

 firm
 rs  of  the  state  ४  t

 seeds  of  ‘ghaincha’  and
 or  not,

 Shei  Shahiaawaz  Khan  :  Tae  Atrical‘ure  D:partm-nt  of  the  State  Governments
 hiv:  11.0  fd  ed  to  irrange  for  green  minnures  as  well

 M>-.  Sp2aker इ  पड  hon.  M'nister  miy  make  som:  arrangem टाप  .  The  hon.  Member
 is  conce  ‘ned  with  the  whole  of  Bihar.

 थो  राम  सहाय  पांडे  :  मंत्री  सहोदर  ने  जूड़ों  की  सुधारने  Bl  बात  कहू ँी
 है

 ।  a  जानना

 agit हूं  कि
 चम्बल  के  बीहड़ों  के  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  हैं  कयों

 के
 विश्व  बैक  के  सहयोग

 से  एक  योजना  तैयार  की  गई  थी  शरार  इस  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  सके  आर  कृषि  योग्य  भूमि  को

 feral  में  विधित  किया  जाये  ताकि वे  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  कर  सकें  ।

 भो  दा हन बाज  खा  कुड  कार्य  किया  गधा  हैं  |  कुठ  भूमि  क़षि  योग्य  बनाया  जा  चुको  है

 गत
 का  राज्य  सरकार  को  किसानों  में  विरत  किये  जाने  के  लिये  सौंप  गया  हैँ  ।

 को  Ute  गोपाल  भूमि  को  उपर कता  में  प्रति  वत्  कमों  श्र  रही  है  ।  उसे  दुर

 करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  प्रभारी  कदम  उड़ाये  जाने  चाहियें  ।  मुझे  भय  हैं  कि  यद  क्षेत्र  राज  थान

 जपते  स्थानों के  Tata  रेगिस्तानी  बत  जायेगा  ।  बनों  को  विनाश  बन्द  जाना  चाहिये  ॥

 अध्यक्ष  :  उबे रक्ता  में  कमी बता रो पग  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही
 ?

 रोकते  के  लिये  क्या  प्रभावी  कार्यवाही  को  गई  हैं
 ?

 श्री  शाहनवाज़  देश  में  हुनर  160  लग  तथा  सीमांति  किसानों  के  लिय  TTis
 तां

 सुबे  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  के  लिये  160  परियोजना  हैं  we  कमांड  क्षेत्रों  के  लिये  58
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 परियोजनाओं  हैं  जिनमें  बना रोपण  का  कार्य  fet  fea
 ।
 घोर  पर  बघिया  जा जा  रहा  यह  कार्य

 |

 प्रायः  स ला ग्रस्त  क्षत्रों  सम्बन्धी  कार्यक्रम
 कौ  क्रियान्विति

 7114.  1 |  एस०  To  गया  कृषि  कौर  fang  मंत्री पह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (*)  क्या  सरकार  ने  राज्यों  में  प्रायः  ware  क्षेत्नों  सम्बन्धी  कार्यक्षम की

 पुनर्विलोकन  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पुनर्विलोकन  की  मुख्य  बातें  बया  हैं  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  उसे  कहां  तक

 क्रियान्वित  किया  ware  ;  और

 इस  aaa के  ota  चल  ad  वे  दराज  ad  सर्वर  करा  ह  ve

 घन  न्यय  किया  गया  है
 ?

 afa  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज़  श्र

 श्रनमोदित  केन्द्रीय  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्र।ायोजित  कार्यक्षम  की  पूनम  क्षा  योजना  के  मध्यावधि

 मुल्यांकन  के  समय  की  जाती  है  ।  इसलिये  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्षम  की  पूर्व  क्षा
 उ

 पुश्त  समय

 पर  की  जाएगी  ।  मंत्रालय  में  किये  गये  व्यय  तथा  प्राप्त  किये
 गये  भौतिक  लक्ष्यों  दोनों  के  लिये

 मासिक  तथा  छमाही  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  कार्यक्रम  का  प्रबोधन  कर  रहा  है  |  सम्बन्धित

 सरकारों  के  विधिक  योजना  प्रस्तावों  को  पास  करते  समय  केन्द्र  में  स्थित  संरर्ब हत  समिति  ढारा

 कार्यक्रम  की  विस्तारपूर्वक  पुनरीक्षा  भी  की  जाती  हैं  ।

 केन्द्र  ने  राज्य  को  क्षे  1975-76  के  दौरान  मंजूर  कार्यक्षम  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  wa  तक  20.  01  करोड़ रुपय  बंटी  किये हैं  ।

 शी  एस०  मु  गन्नारस  (  तिरू नेल  मैं  जनना  चाहता  था  कि  इस  योजना  की

 क्रियान्विति के  पुनरीक्षण  बया  परिणाम  विला  ह  परन्तु  मंत्नी  महोदय  ने  बताया  है  कि  इसे

 यथा  समय  हाथ  में  लिया  जायेगा  ।  मुझे  उम्मीद है  मंत्री  महान इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि  झा वधिक  पुनरीक्षण  से  इस  कार्यक्रम  की  समूचित
 क्रियान्विति

 की
 विफलताओं

 को  दूर  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ॥

 श्री  शाहनवाज़  सां  पुनर्विलोकन के  समय  कुछ  कमियां  प्रकाश  में  जाती  कौर  हम

 सुघार  करने  की  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 at  ao  किरुत्निन  :  seams  सरकार  ने  राज्य  के  सूखे  से  प्रभावित  हने  वाले  क्षेत्रों

 के  लिये  fant  धन  था  तथा  राज्य  सरकार  ने  कौनसी  यजमान  का  cara  दिया

 थी  शाहनवाज़  मेरे  पास  राज्यवार  ठीक  gigs  नहीं  हैं  परतु  समूचे  देश  के  लिये

 पांचवीं  यमुना  के  दौरान  187  बरस  रुपये की  मंजरी दी  गई  है  ।

 श्री  नरेन  कार  सत्य  मुझे  रखाग्ररत  क्षेत्र का  प्रतिनिधित्व  करने  का  गौरव  प्राप्त  है

 कौर  मैं  ८न  क्षेत्रों  जहां  रखा  निरतर बना बना  रहता  है  ।  मं  रखा  उन्मूलन के  लि  च्ल  रहे
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 क्रम
 के  लिये  सरकार  को  बधाई  देता  हूं

 ।
 परन्तु  मेरा  अनुभव  है  कि  सरकार  ने  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  योजना

 के  aaa  कई  परियोजनाओं  एवं  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लिया  ah  करोड़ों  रुपये  बरबाद  कर  दिये

 कौर  अफसरशाही के  प्रभाव  के  कारण  वह  कार्यक्रम  बन्द  कर  दिये  गये
 ।

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध

 है  कि  वह  लचीला रुख  अपनाये प्र  सूखा  उन्मूलन  सम्बन्धी  सभी  कार्यक्रमों  को  शौर  अफसरशाही

 बचाय े|

 की  उपेक्षा  के  क।रण  watt  पड़ी  परियोजनाश्रों  को
 पूरा

 करे
 लाखों

 को  व्यर्थ  में  नष्ट  होने  से

 थी  चाँ  चौथी  योजना के  दौरान  कुछ  दुत  कार्यक  मुख्यतया  लोगों  को

 रोजगार  उपलब्ध  करवाने के  लिए  आरम्भ  किये गये  थे  ।  हमने यह  देखा  कि  यद्यपि इन

 योजनायें
 के

 फलस्वरूप  अस्थायी  तौर  पर  कुछ  रोजगार  प्राप्त हो  गये  परन्तु  उनसे  दी घं वधि  वाले

 परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुये  ।  इसीलिये  हमने  ऐसी  योजनाओ ंके  ढंग  तथा  उद्देश्य में  कुछ  परिवर्तन

 कर  दिये हैं  ।

 श्री  नरेन्द्र  कु  यह  विवरण या  सम्पूर्ण  धनराशि
 को  बेकार करने  वाला  दरत

 कार्यक्रम नहीं  था  ।  अनेक  ऐसी  परियोजनायें हैं  जो  कि  अच्छी है  ake  जिन
 पर

 लाखों  रुपये

 लगाये  जा  चुके  हैं  ।  उन्हें  उसी  प्रकार  अधूरा  नहीं  छोड़ा  जी  सकता  |  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्या  सरकार  इनके  बारे  में  कोई  स्पष्ट  नीति

 श्रपनायेगी
 ae  प्रत्येक  परियोजना  पर  उसके  गुणों

 के  आधार  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री  शाहनवाज  खां  :  हम  ऐसी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  पर  विचार  कर
 रहे  हैं

 जिनका  काफी  काम  किया  जा  चुका  है  ।  जहां  काफी  काम  हो  चुका  है  तथा  शेष  काम  करने  के  लिये

 केवल  कुछ  ही  ध  राशि  wifes  हम  उन्हें पुरा  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  izfas  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  श्रारम्भ  में  यह  विशेष  कार्यक्रम

 किन  जिलों
 के

 लिये  मंजूर  किया  गया  था  ?  क्या  यह  योजना  अन्य  जिलों  पर  भी  लागू की  गई

 थी  ?  कया  महाराष्ट्र  द्वारा  यह  मांग  की  गई  है  कि  यह  योजना  उसी  प्रकार  के  जिलों  या

 क्षेत्रों
 पर

 भी  लागू की  गई  है  श्र  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  आपके  पास  महाराष्ट्र  के  झ्रांकड़े  हैं  ?

 भरी  शाहनवाज खां  :  आंकड़ ेतो  मेरे  पास  सभी राज्यों के  हैं  eg
 उनमें  काफी  समय

 लग  जायेगा
 ।  मैं  जानकारी  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अप  सम्पूर्ण  देश  सम्बन्धी  जानकारी  दे  सकते हैं  ।

 नीति  पार्वती  कृष्णन  :  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों
 के

 बारे
 में  मैं  यह  जानना  चाहती  हुं  कि  मंत्री

 महोदय  द्वारा  समय-समय  पर  किये  जाने  वाले  विभिन्‍न  पुनरीक्षणों  का  जो  उल्लेख  किया  गया  है
 उन्हें  दृष्टिगत  रखते  gt  क्या  बाढ़  तथा  सूखे  की  समस्याओ्रों  से निपटने  के  लिये  कोई  एकीकृत  योजना

 बनाने
 का

 विचार  है  ।  क्या  कोई  ऐसी  योजना  विचाराधीन  है  जिससे  कि  मुख्य  सिचाई  तथा  set

 परियोजनाओं  के  लिये  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्रों  के  पानी  का  उपभोग  किया  सके  तथा  उससे  सूखाग्रस्त

 क्षेत्रों  की  सहायता  भी  की  जा  सके  ?

 शो  शाहनवाज  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  की  परियोजनाओं के  साथ  मुख्य  सिंचाई  योजताश्रों  को
 सम्बद्ध नहीं  कर  सकते  ।  एक  चीज  जोड़ी  जा  सकती  है  ।  हमारा  सम्बन्ध  छोटी  सिंचाई  योजनायें

 से  रहता  है
 न

 कि  मध्यम या  बड़े  दर्ज  की  सिचाई  योजनाओं  से  ।
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 Shri  Nathy  Ram  Atirwar  :  Som:  programmes  were  taken  up  in  the  country  in  1970
 wider  Relief  Works  and  Crash  Programmes.  Some  minor  irrigations  progremmes  were
 tak3n  up  and  waen  mzans  of  communications  were.  not  there,  constructions  work  of  small
 roids  wis  also  tak:n  up  for  providing  employm:nt  to.the  people.  A  amount  has  been
 s-mt  0,0  Chase  irrizttion  plang  and  smiller  roads.  The  earth  work  of  those  roads  has  been
 cml  :ted  bat  they  are  lying  uncomplete  simply  because  of  non-construction  of  smaller.  culverts.
 I  want  to  kaow  if  Governmont  will)  make  funds  available  for  the  completion  of  those  works
 so  fhit  the  money  wich  has  already  bzen  spent  by  the  Government  could  be  utilized.

 Mec.  Sp2aker.  Tac  completion  of  incomplete  works  has  been  assured  bythe  hon.Minister.

 सम ुग  पानो  से  तटीय  क्षेत्रों  को  सिचाई

 *  115.  शी  पी०  ato  भिनाय  :  कया  कृषि  ale  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  समूद्र  तक के  किनारे-किनसे  की  लाखों  एकड़  रेतीले  भूमि  की  समुद्री  पानी  से

 सिचाई  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  सम्भव  है  ;

 क्या  ara  के  पानी  का  प्रयोग  करके  रेतीली  कमी  पर  बड़े  पैमाने  पर  कृषि  waar

 mah  प्रयोग  faa  गये  हैं  ;  कौर

 (7)  यदि  तो  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 छि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दा हत नवाज  :  जी  प्रभी

 तक  इत  देश  में  तीन  प्रतिशत  लीग  की  मात्रा  वले  समुद्री  जल  से  खेतों  क  निचाई  सम्भव

 नहीं
 है  ।

 ate  इसका  प्रशन  gr  नहीं  उठता  |

 श्री  पी०  कार  दीनार  :  भारत  का  लंगड़ा  5000  किलोमीटर  का  समुद्री  तट  है  जिसके

 साथ  लगभग  80  लख  हैक्टेयर  रेत  के  टीले  फे  हुये  हैं  |  केन्द्रीय  नमक  wie  सामुद्रिक  रसायनिक

 अ्रतुसंधान  संस्थान  भावनगर  ने  यह  fag  कर  दिवा  है  कि  ah  पानी  के  साथ  कुड  पोषकों  को

 प्रयोग  करके  रेत  के  ५. दीनों  पर  भी  गौर  की  खेती  की  जा  सकती  है  ।  मैं  यह

 जानना  चहता  हूं  कि  कया  सरकार  को  इसकी  जानकारी  galt  यदि  तो  क्या  सरकार  समुद्र

 तट  के  रेतीले  क्षेत्रों
 में  गेई  तथा  अन्य  खाद्यान्नों  की  खेती  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करेगी  ।

 at  दा हु नवाज  at:  केवल  मात्र  समुद्री  पाती  से  जिमें  कि  3  प्रतिशत  नमकीन  पानी

 उनें  खेती  करना  सम्मत  नहीं  समुद्री  पानी  के  साथ  कुड  ताजा  पानी  मिलाकर  केन्द्रीय

 नमक  ae  सदरी  रसायन  अनुसन्धान  केन्द्र  दारा  कुड  प्रयोग  किये  गये  हूँ  ।  उनके  आंकड़ों  से  पता

 चलता  है  कि  उससे  कुछ  परिणाम  प्राप्त  हो  सकते  हैं  परन्तु  समुद्री  पानी  को  watt  तक  सिंचाई  के

 लिये  उपयोगी  नहीं  समझा  गया  है  |

 कि  क्या  सरकार  ने  समुद्री  तट  के घी  पी०  कार  भिनाय  मैं  यह  जानना  चाहता  ए

 साथ  समुद्री  पानी  के  साथ  मिलावट  करके  बड़े  पैमाने  पर  खेती  करने  को  प्रोत्साहन  दिया  है  ?

 श्री  दा हत वाज  खा  जी  wal  हमने  बड़े  पैमाने  पर  कोई  प्रयोग
 आरम्भ  नहीं

 किया  हैं  ।

 दहेज

 १  119  श्रीमती  पतो  कृष्ण न  कया  समाज  कल्याण  ate  संपत्ति
 मंत्री  यह  बताने

 क  car  करेंगे  किं  लोगों  को  cds  न  देने  के  लिये  जाग हक  बनाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम

 उठाने  विचार  है  ?
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 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 तथा  seg  fe  विभाग  मे

 seer
 हरविन्द

 :

 एक  विवरण पत्न  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 भारत  में  स्त्रियों  के  हैसियत  से  सम्बन्धित  समिति ने  दहेज  के  बारे  में  अपने  निष्कर्षों  श्र

 सिफारिशों में  कहा  है  कि  देश  में  इस  बारे  में  सामाजिक  चेतना  का  कोई  भी  संकेत  नहीं  ह ै।

 शिक्षित  युवक  इस  बुराई के
 प्रति  पूरी  तरह  उदासीन

 हैं  कौर  इसे  बनाये  रखने  में  उन्होंने  बेझिझक

 से  योगदान  दिया  है  ।  दहेज  लेना  अ्रौर  देना  सरकारी  कर्मचारी  mae  नियमों  के  प्रतिकूल  घोषित

 करके  सरकार  बहुत  छोटा  परन्तु  महत्वपूर्ण  कदम  उठा  सकती  है  ।'

 2  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  मंजूर  कर  लिया है  तथा  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 1954  में  संशोधन  करके  दहेज  लेना  मौर  देना  दण्डनीय  बना  दिया  है  ।

 3  दहेज  देने  का  प्रश्न  सामाजिक  ढांचे  की  पूरी  बनावट  का  हिस्सा  है  ।  प्रगति  के  रास्ते

 में  जो  अन्धविश्वास  ate  विश्वास  रुकावटें  बन  कर  छड़े  हैं  उन्हें  बदलने  की  श्रावश्यकत्ता  के

 बारे  में  जन  संचार  साधनों  के  द्वारा  चेतना  उत्पन्न  करने  के  लिये  श्रम्तर्राष्ट्रीय  महिला  बर्ष  में  कार्यक्रम

 शुरू  किये  गये
 थे  ।  इन  प्रयत्नों  को  जारी  रखा  जायेगा  ।  शैक्षिक  संस्था  के  माध्यम  से  भी

 प्रयत्न  किये  जाने पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 4  उत्तर  प्रदेश  कौर  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारों

 ने  दहेज  fate  1961  at  att
 सख्त

 बनने  के  लिये  उसमें  संशोधन  हेतु  कदम

 उठाये  हैं  ।

 5  स्वयं  सेवी
 चेष्टा  द्वारा  लोगों  को  दहेज  के  विरुद्ध  सचेत  करने

 के  लिये  भंहत्वपूर्ण  भूमिका

 निभाई  जा  रही  है  तथा  केवल  सरकार  का  प्रयत्न  ही  ठीक  सामाजिक  वातावरण  तैयार  करने  में

 सफल  नहीं  हो  सकता  |

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  विवरण  से  यह  स्पष्ट  है  कि  सरकार  ने  भारत  में  स्त्रियों  की  हैसियत  से

 सम्बन्धित  समिति  की  ty  सिफारिश  को  स्वीकार  केर॑  लिया  है  ate  केंन्द्रीय  सिविल  सेवा  आचरण  नियमों

 में  एक  दण्डात्मक  उपबन्ध  जोड़  दिया  गया  है  जिसके  spars दहेज  देने  तथा  लेने  वालेਂ  सरकारी

 चोरियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहती  हूं  कि  सरकार  पहले  ही  इस  तथ्य

 को  स्वीकार  कर  चुकी  है  कि  इस  काय  के  लिए  लोगों  की  सामाजिक  भावनाओं  को  जागृत  करना  पड़ेगा
 अर  लोगों  का  दु  ष्टिकोण ही  बदलना  पड़ेगा  ।  क्या  उन्होंने  प्रतिवेदन  की  इस  निष्कर्ष  की  टिप्पणी  की  aire

 भी  ध्यान  दिया  है  जिसमें  कहां  गया  है  कि  जहां  स्त्रियों  को  रोजगार  प्राप्त  है  वहां  दहेज़  का  प्रचलन  अधिक

 नहीं  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हुं  कि  मन्त्री  महोदय  द्वारा  इस  प्रकार की  योजना  बनाने  के  लिए  कया

 कदम  उठाये  जां  रहे  हैं  जिससे  कि  स्त्रियो ंके  लिए  के  अवसर  बढ़ाये  जा  सकें  ताकि  वह

 झा धिक  दृष्टि  से  स्वावलम्बी  हो  जाये  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  माननीय  सदस्या  निश्चय

 ही  इस  बात से  सहमत  होंगी
 कि

 रोजगार  का  प्रश्न  देश  की  आर्थिक  प्रगति  के  सामान्य  प्रश्न  से  जुड़ा  हुमा

 है  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बाद  हो  जनसंख्या  के  सभी  वर्गों  को  रोजगार  उपलब्ध
 करवाना

 सम्भव  होगा  ।  परन्तु  जहां  तक  स्त्रियों से  सम्बद्ध  इंस  सामान्य  प्रशन  का  सम्बन्ध  सरकार  इस

 सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  कार्यवाही  कर  रही  है  कि  रोजगा र  के  मामले  में  स्त्रियों  के  साथ  किसी  प्रकार  का

 भाव न  किया  जाये  ।
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 शोषित  पावती  कृष्णन चय  विवरण  में  तीसरी  बात  यह  कही  गई  है  कि  aa  विश्वास  आदि-ग्राही

 के  प्रति  दृष्टिकोण  बदलने  के  लिए  जनमत  तैयार  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  |  मैं  यह  जानना  चाहती

 हूं  कि  श्रमी  तक  श्राप  जैसी  स्थिति  में  ही  है  जहां  कि  दृष्टिकोण  बदलने  की  आवश्यकता  पर  केवल  विचार  ही

 कर  रहे  हों  या  जन  प्रचार  के  साधनों  में  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  ate  दृष्टिकोण  में  निश्चित  रूप  से

 परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  ।  श्राप  इसके  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  कि  पाठय  पुस्तकों  का  पुनरीक्षण

 भी  कुछ  इस  प्रकार  से  किया  जायेਂ  जिससे  कि  शिक्षा  प्रारम्भ  करते  ही  लोगो  में  इस  प्रकार  की  जागृति

 लाई  जा  सके  जिसकी  कि  आवश्यकता  अनुभव  को  जा  रही  है  ।  मत  निश्चय  ही  इसके  लिए

 कुछ  ग्रोवर  कारगर  किया  जाना  चाहिए  ।

 Sto  एस०  ताला  हसन  :  माननीय  सदस्या  का  सुझाव  अच्छा है  ।  सरकार  इसकी  झ्रावश्यकता

 के  प्रति  जागरूक है  att  जो  पुनरीक्षित  पाठय  पुस्तकें  तयार  की  जा  रही  हैं  उन्हें  तैयार  करते

 समय  इस  बात  पर  विचार  रखा  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  निवेदन  भी  कर  दूं  कि  इन  कार्य  को  करने  का

 काफी  दायित्व  राजनीतिक  दलों  का  भी  है  ग्रोवर  जहां  तक  मेरे  दल  का  सम्बन्ध  है  उसने  तो  लोगों

 में  दहेज  प्रथा  के  विरुद्ध  जागती  लाने  का  बहुत  बड़ा  कार्यक्रम  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  मैंने  एक  स्पष्ट  प्रश्न  पूछा  था  कि  क्या  जन  संचार  का  कार्यक्रम

 ऐसा  है  जिससे  कि  लोगों  के  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  लाया  जा  सके  alt  न  कि  केवल  लोगों  को  जागृत

 किया जा  सके  ?

 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  जन  प्रचार  कार्यक्रम  के  बारे  में  तो  मेरे  साथ  सुचना  मंत्री  को

 जानकारी  होगी  झ्र ौर  यदि  मालडोवा  सदस्या  उनसे  जानकारी  मांगेंगी  तो  वह  उन्हें मिज  जायेगी  ।

 अन्तिम  दायित्व  तो  इन्हीं  का  है  ।

 श्रीमती  मुकुल  बनर्जी  जहां  तक  वर्तमान  दहेज  ग्रधिनिवम  का  सम्बन्ध  है  उसके  झुकाकर

 जो  भी  व्यक्ति  दहेज  देगा  या  लेगा  6  महीने  तक  के  लिए  जेल  भेजा  जा  सकता  है  कौर  उसे

 कुछ  जुर्माना  भी  देना  पड़ेगा  ।  परन्तु  पिछने  म्त्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  में  मंत्री  महोदय  पर  इस  बात  के

 लिए  काफी  दबाव  डाला  गया  था  कि  वह  दहेज़  लेने  व  देने  को  दण्डनीय  अपराधी  बना  दें  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  ag  जानना  चाहती  हुं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  जा  रहे हैं
 ?

 (saa 417)

 न्यू  महोदय
 :

 क्या  प्राय  इसे  दण्डनीय  अपराध  घोषित  कर  रहे  हैं
 ?

 प्रो०  एस०  कुछ  राज्य  सरकारें  ऐसा  पहले  ही  कर  चुकी  हैं  ।

 श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  जहां  तक  स्त्रियों  के  दहेज़  से  सम्बद्ध  पैतृक  अधिकार  का  प्रश्न  उतਂ

 बारे #  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  स्त्री  का  यह  पैतृक  अधिकार  पुरुष  केप तक  प्राधिकार  के

 समात  ही  बनाये  रखा  जाना  चाहिये  ।

 प्रो०  एस०  नुरुल  सं सद  पहले  ही  इस  वित्र  पर  नथा  कानून  बना  चुकी  है  ।

 उत्पादन  तथा  आयात

 120.  sit  बी०  alo  नायक  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 नन
 कृषि  av  1975-76  में  खाद्य  रनों  का  कुल  कितना  उत्पादन  हु  ;
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 क्या  यह  उत्पादन  देश  की  झ्रावश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  होगा  ;  शर

 क्या  देश  खाद्यान्नों  का  कोई  आयात  करेगा  झर  यदि  तो  कितनों  माता  में  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  संतरो  श्रग्सासाहिब  पी०  :  शौर

 (7).  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बौर  1975-76  के  उत्पादन  के  ग्रीम  अनुमान  गरमी  TH  उपलब्ध  नहीं

 हुए  wars  सिपाहों  के  1975-76  में  पीने  बच्च  को  तुलना  में  खाद्यान्नों  का

 काफी  अधिक  उत्पाद  होने  को  सम्भावना  है  |  उत्पादन  के  पव  अनुमान  न  होने  के  कारण  यह

 कहता  कठिन  है  कि  देश  को  श्रावश्यकताम्ों  को  पुरा  करने  के  लिए  उत्पादन  काफी  होगा  अथवा

 विशेषकर  जब  खाद्यान्नों  को  खाद्यान्नों  को  उपलब्धता  तथ  अन्य  वे  कल्पित  खाय

 उनके  प्रतियोगी  प्राय  जनसंया  में  शहरो करण  को  रफ्तार  ile  से  पर्याप्त  रूप  से

 प्रभावित  होती  है  ।  उसदिन  में  प्रत्याशित  वृद्धि  को  देखते  1975-76  में  पीने  ala

 वर्षों  के  स्तर  से  खाद्यान्नों  को  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  अधिक  होते  को  सम्भावना  है  ।

 वर्ष  1976  में  भो  खाया बों  का  कुड  आयात  करना  ्रावरप्रक  grat  लेकिन  प्रख्यात

 को  जाने  वाली  मात्रा  के  बारे  में  इत  समय  कुड  कहता  उपयुक्त  नहीं  न  डो  ये  ग्राहकी  देता  जनहित

 में  हो  होगा

 को  बी०  ato  मंत्रो  महोदय  का  विवरण  पुर्णता  weisz  है  ।  विवरण  में  बताया

 गया  है  कि  इस  वर्ष  खाद्यान्न  का  उत्पादन  अधिक  होगा  शौर  लोग  अधिक  अत्र  खा  सकेंगे  ।  मैंने  जो

 we  शब्द  प्रयोग  किये  उनके  लिए  मैं  क्ष मा  प्रार्थी  हूं  ।  परन्तु  विवरण  के  अन्त  में  उन्होंने  बताय  है  कि

 क्या  खाद्यानों  के  प्राप्त  को  भो  सम्भावना  है  |  अमरो का  द्वारा  दबाव  डाला  गया  है  कौर  उसने  Glo

 एल०  480  के झपुतार  5  लाख  टन  खाद्यान्न  सम्बन्धों  नया  करार  को  रद्दी  करने  की  घमकी  दी  है

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  सम्म।न  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  बहू  पी०  एल०  480  के  ग्रन्तगं तਂ

 5  लाख  टन  परवाज़  स्वीकार  करेंगे  या  नहीं  ?

 श्र  [- ह: (3 |  साठे  :  उन्होंने  70  लाख  टन  का  अतिरिक्  TtlsTT  किया  है  ?

 श्री  बी०  ato  नायक  :  यदि  जाप  उतर  के  साय  सं
 जगन  विवरण  को  पढ़ें  तो  म्रपको  मालूम

 हो  जायेगा  कि  वह  way  भो  परवाज़  का  ग्रा घात  कर  रहे  हैं  ।

 थो  अण्णा  साहिब  पी०  fara  :  श्रीमान्  इसमें  मैं  प्रापक  से  रक्ष ग  चाहता  हुं  ।  मैंने  यह  कड़ा

 कि  नबे  1976  के  लिए  कुठ  ग्र नाज़  अ्रावात  करना  प्रावश्यक  होगा  |  परन्तु  अरयात  को  जाने  वाली  मात्रा

 के  बारे  मे  इत  समय  कुछ  कहना  उपयुक्त  नहीं  न  ही  यह  झांकने  देना  जनहित  में  होगा  ।  मैं

 आपका  संरक्षण  चाहते  हुये  सदस्य  महोदय  से  निवेदन  करता  g  fe  वह  आकड़ों  के  लिए  अधिक  आग्रह

 न  करें  प्राधिकार  प्रख्यात  कार्यक्रम  का  निर्धा रण  ag  विशेष  के  उत्पादन  पर  तो  नदीं  किया  जाता
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 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 मूलो  उत्पादन

 *  102.  श्री  जगदी दा
 भट्ट

 जायें  :  क्या  कृषि  atte
 सिचाई  मस्ती  यह  बताने

 की
 छुपा  करेंगे

 कि  :

 मछली  की  इस  समय  उपलब्ध  मात्रा  लोगों  की  मांग  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 यदि  तो  मछली  का  निर्यात  क्यों  किया  जा  रहा  है  जबकि  देश  मे  ही  उसकी

 मांग  अधिक  है  ?

 चप  site  सिचाई  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  भ्रण्णासाहिब  पी०  :  att  (a)

 अनुमान  के  अनुसार  भारत में  26  लाख  मीटरों  टन  से  अधिक  मछली  का  उत्पादन होता  है  1

 देश  में  विशेष  रूप  से  ताज़ी  मछली  की  मांग  है  जिसका  8.7  लाख  मीटरी टन  उत्पादन  होता है

 ताजी  मछलियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  ने  अल्पकालीन  कौर  दीघेंकालीन

 उपाय किए  हैं

 मछली  का  निर्यात  कम  aaa  के  ऊंची  वाले  पमद्री भक  मात्स्यकी  उत्पादों  तक  ही  सीमित

 कुछ  मछलियों  के  उत्पादन  का  केवल  4  प्रतिशत  कच्चा  माल  निर्यात  किया  जाता  जबकि इस

 वर्ष  के  दौरान इस  निर्यात से  लगभग  100  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  की  आशा है

 युवकों  एवं  विद्याथियों  का  श्ाथिक  e  के  कार्यान्वयन  में
 सम्मिलित

 होना

 के  104,  श्री  सी०  के०  Arata  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह्

 बताने  को  कपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  ने  प्रधान  मन्त्री  के  प्राथमिक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  विद्यार्थियों

 तथा  युवकों  का  सक्रिय  सहयोग  एवं  भाग  लेना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  किसी

 प्रिय  तन्त्र  का  गठन  किया

 क्या  भारतीय  युवा  कांग्रेस  इण्डिया  यूथ  नाल  इंडिया  ध् न्

 शन  शर  नेशनल  यूनियन  श्राफ  स्टूडेंट्स  श्राफ  इण्डिया  ने  सभी  स्तरों  पर  युवा  एवं  विद्यार्थी  समितियों

 को  गठन  करने  के  लिए  कुछ  समय  ya  एक  संयुक्त  ज्ञापन  प्रस्तुत किया  कौर

 यदि
 तो  उस

 पर  क्या  प्रतिक्रिया

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण
 मंत्रालय  तथा  संस्कृति विभाग  में

 उपमंत्री  डी०  पी०  :

 आधिक  कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  क्षेत्र  प्रशा संतों  द्वारा  ही  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  है  तथा  वें  छात्रों  शरर  युवकों  सहित  सम्बन्धित  समाज के  सभी  वर्गों  के  लोगों  के  सक्रिय
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 रूप  से  हिस्सा  लेने  हेतु  उपयुक्त  कार्यप्रणाली  बना  रहे  हैं
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पहुंचने  वाली  रिपोर्टों
 के

 बहुत  से  स्थानों  के  छात्र  तथा  युवक  संगठन  इन  कार्यक्रमों  में  सक्रिय  रूप
 से

 भाग  ले  रहे  हैं
 ।

 राष्ट्रीय

 सेवा  योजना  के  विशेष  शिविर  कार्यक्रम  में  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  छात्र  तथा  गैर-छात्र  युवक

 शामिल  किए  जाएंगे
 ।

 नहीं
 ।

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण
 मन्त्रालय  में  ऐसा  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  कराई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  af  आयोग  का  ata  प्रतिवेदन

 *  105.  श्री  argo  ईश्वर  रेड्डी  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  अपना  अंतिम  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर

 दिया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  ak

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्ण्णासाहिब tito  :
 जी  हां

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग
 की प्रमुख  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में

 दिनांक  12-3-1976  को  सभा-पटल  पर  रखे  गये  व्यक्त व्य की  कौर  घ्राकंषित  किया  जाता  है  ।

 (
 श

 1  न यहं  रिपोर्ट  हाल  हो  में  प्रस्तुत  की  गई  इस  पर  भ्र भी  विचार  किया

 रहा

 सलामी  कौर  श्रीनगर  माग  द्वारा  चलाये  जा  रहे  स्कूल

 *  107.  श्री  सरजू  पाँड े:

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :

 कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि ं:

 क्या  सरकार
 को

 पता  है  कि  देश  में  अब
 भी

 बहुत  से  ऐसे  स्कूल  हैं  जिनका  प्रबन्ध
 तथा  संचालन  जमात-ए-इस्लामी  शौर  आनन्द  मागं  दोनों  प्रतिबन्धित  संगठनों  द्वारा  किया  जाता

 itd

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?
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 दिक्षा  कौर  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति

 विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 गौर  भारत  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  प्रतिबन्धित  संगठनों  को  प्रत्यक्ष  अथवा

 अप्रत्यक्ष  किसी  भी  प्रकार  से  शैक्षिक  संस्थानों  का  संचालन  करने  की  अ्रतुमति  नहीं  इस  बात

 को  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है  ।

 गेहूं  प्रौर  रबी  फसल  के  उत्पादन  एवं  वसूली  लक्ष्य

 *108.  श्री  हरो  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने को  कपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  के  लिये  गेहूं  एवं  रबी  फसल  के  उत्पादन  एवं  वसूली  लक्ष्य  किस  प्रकार

 नियत किये  गये  थे  ;

 वास्तविक  उत्पादन  कितना  हुमा  ale  कितनी  वसूली  ate

 क्या  अगले  वर्ष  के  लिये  भी  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  चावल

 और  गेहूं  के  alas  लक्ष्य  कृषि  मूल्य  अ्रायॉग  की  सिफारिशों  के  area  पर  झोर  राज्य  सरकारों

 के  परामश  से  निर्धारित  किये  जाते  हैं  ।  खद्यान्नों  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  योजना  आयोग  कौर  राज्य

 सरकारों  के  साथ
 गरिमा

 कर  प्रत्येक  राज्य  के  प्रस्तावित  विकास  कार्यक्रमों  के  आधार  पर  निर्धारित

 किये  जाते  हैं  ।

 1975-76 के  लिए  खाद्यान्नों के  उत्पादन  के
 अन्तिम  अनुमान  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं ।

 [1975-76
 के  विपणन  मौसम  में  11-3-1976  तक  प्राप्त  सूचना  के  अ्रतुसार  चावल  की

 के  हिसाब  से  घान  47
 लाख  मीटरी

 टन  कौर  6-3-1976  तंक  प्राप्त  सुचना

 के  अनुसार  गेहूं  की  प्र धि प्राप्ति  40.4
 लाख  मीटरी

 टन
 हुई

 थी  ।

 अगले  वर्ष  के  लिए  उत्पादन  के  लक्ष्य  शौर  1976-77  के  विपणन  मौसम  के  लिए

 at  भ्र धि प्राप्ति  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 काजू  का

 '

 केज  कार्यक्रम

 क  110.  गोली  जनार्दन  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 (®)
 कया  काजू  संबंधी  पैकेज  कार्यक्रम  योजना  लागू  की  गई  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या
 हैं

 ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  तथा

 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।
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 किनी

 विवरण

 भारत  सरकार  पांचों  योजना  में  निम्नलिखित  ग्रो  के  साथ  ढारा  प्रायोजित  यो  जनो

 के  रूप  में  एक  पैकेज  कार्यक्रम  क्रियान्वित  कर  रही  है

 टट —  का  ne धि  कण

 वास्तविक  वित्तीय

 लक्ष्य  परिव्ययਂ

 क्यों

 (1)  काजू  की  खेती  की  उन्नत  प्रणालियों  के  26,600  95.  69

 सम्बन्ध  में  उत्पादकों  के  उद्यानों  में  प्रदर्शन  प्लाट | है क

 प्लाटों  की  व्यवस्था  करना

 (2)  कायिक  प्रति
 न  द्वारा  काजू  को  सुधार  53,000  97.67

 ह्

 (3)  काजू  के  लिए  पौद-उत्पादक  उद्यानों  की  640  17.51

 स्थापना  हैक्टर

 5,000 (4)  विभागीय  क्षेत्रों  में  पैकेज  कार्यक्रम  20.00  यह  कार्य  केवल

 1974-75  में

 बालू था

 (5)  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  4,000  31.  25

 हैक्टर गीय  क्षेत्रों  में  विशेष  क्षेत्र  विस्तार
 कार्यक्रम

 के  श्रंत्गतਂ  4,000  हैक्टर  क्षेत्र  में  लगाये

 गये  पौधो  की  देख-भाल  करना  |

 gy  ay

 262.12

 ee ee

 मूंगफली  के  लिये  मूल्य  नीति

 *111.  मौलाना  इसहाक  सम्मति :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मूंगफली  के  लिये  दीवंकालोन  मूल्य  नीति  बनाने  का

 ama  किया

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  झोर

 इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  |

 कृषि  शौर  लिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  जी

 wer  ।
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 (a)  तथा  wut  षड्  =r}
 छह

 ध
 गह  खाता  d |  |

 चुकन्दर  को  नई  किस्म

 *113.  श्री  राजीव  सिह  क्या  कृषि  शोर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  कलकत्ता  विश्वविद्यालय के के  एक  कृषि  वैज्ञानिक  ने  विभिन्न  कृषि
 जलवायु

 में

 खेती  किये  जाने  के  लिए  चुकन्दर  की  अधिक  उपज  वाली  किरण  का  सफलतापूर्वक  विकास  किया  पंद

 क्या  चुकन्दर  और  गन्ने  के  लिए  विभिन्न  जलवायु  शौर  जमीन की  आवश्यकता  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  जी  नहीं

 जी  चुकन्दर  की  खेती  के  लिए  गन्ने की  भ्र पे क्षा  श्रीधर  ठंडी  जलवायु  की

 ज़रूरत  होती  हूं  झ्र ौर  यह  भारत  के  उपोष्ण  कटिबन्धीय  क्षेत्रों  के  सर्दी  के  दिनों  के  दौरान  gest  तरह

 उगता है

 मुकन्द  र  तथा  गन्ना  दोनों  ही  फसलें  एक़  ही  किरण  की  जमीन  में  भली  भांति  उगती  हैं  ।

 बीजों  का  उत्पादन  सनौर  भंडारण

 *117.  थी  समर

 भी  शान  ठी

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष  के  दौरान
 भ्रमणी  किस्म

 के  बीजों  का  उत्पादन  लक्ष्य  कया

 इनके  उचित  भण्डारण  शर  पेकिंग  के  लिए  कया  व्यवस्था  की  गई

 बीजों  के  भण्डारण  तथा  टॉकिंग  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  व्या  है
 ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कृण्णासाहिब  पी०  :  से  (7)

 अच्छी  कोटि  के  बीजों  के  उत्पादन  के  लिये  लक्ष्य
 निर्धारित

 करने  कौर  उनके  उत्पादन  ee  वितरण

 की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदा री  मुख्य  रूप  सै  राज्य  सरकारों  को  है  ।  राष्ट्रीय  बीज

 तराई  विकास  निगम  शौर  भारतीय  राज्य  फोन  शादी  श्रखिल  भारतीय  बीज  उत्पादक  संगठन

 भी  राज्य  सरका  रों  के  प्रयासों  को  पुरा  करने  के  लिये  अखिल  भारतीय  महत्व  को  किस्मों  के  बीजों

 का  उत्पादन  तथा  विपणन करते  चालू  वर्ष  के  दौरान इन  संगठनों  के  अच्छी  कोटि  के  बीजों

 के  उत्पादन  के  लक्ष्य  नीचे  दिये  जा  रहे  हैं
 :--

 राष्टीय  बीज  निगम  5,894

 भारतीय  राज्य  काम  निधम  3,00,787

 तराई  Tana  [474  3,75,000
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 15  मचे  1976  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  पास  देश  के  37  स्थानों  में  परि संस्करण  एवं  पैकिंग  की  सुविधाएं  उपलब्ध
 जिनकी  विधिक  क्षमता  8,  88,500  क्विंटल है  ।  परि संस्करण  संयंत्रों  के  राज्यवार  स्थान  अनाज

 में  दिये गए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  15  स्थानों  पर  अपने  बीज  भंडार  इसमें  सामान्य

 sey  की  क्षमता  70500  निकाल  ale  वातानुकूलित  भंडारण  की  क्षमता  8,  500  क्वि दल  है  ।

 निगम  1,  46,  840  क्विंटल  के  लिये  भंडारण  के  स्थान  भाड़े  पर  भी  ले  रहा  राष्ट्रीय बीज  निगम  के

 पास  उपलब्ध  भंडारण  की  सुविधाओं  का  ब्यौरा  अनुबंध  2  में  दिया  गया  है  |

 तराई  विकास  निगम  के  पास  5  स्थानों  पर  कुल  3,  20,  000  क्विंटल  की  क्षमता  की  परि संस्करण

 योर  पैकिंग  की  सुविधाएं  उपलब्ध  ये  सेब  पांचों  स्थान  उत्तर  प्रदेश  में  तराई  विकास  निगम  के

 भंडारण  के  स्थानो  का  ब्यौरा  श्रीगंध  3  में  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  उत्पादित  सब  बीजों  का  परि संस्करण  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 करता  है  ।  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  उत्पादित  बीजों  की  कुछ  मात्रा  का  भंडारण  gat  विपणन  राष्ट्रीय
 = =

 बीज  निगम  करता  हैं  ate  शेष  भाग  बेचे  जाने  तक  राज्य  फार्म  निगम  के  भंडारों  में  रखा  माए ता

 इन  भंडारों  के  स्थानों  का  ब्यौरा  maze  4  में  दिया  गया  है  |  प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टो ०  10441/76

 Ta  की  बीमारियां

 *118.  शो  के०  एप०  सत्र कर  क्या  कृषि  झ्र ौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारतीय  गन्ना  अनुसंधान  संस्था  को  पता  लगा  है  कि  देश  में  गन्ने  को  उपज  कम

 होने  का  एक  मुख्य  कारण  पादपरॉग  है  ;
 ग्रोवर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हैं  ale  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 gla  और  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शाहनवाज  :
 हमार

 देश  में  गन्ने  की  उपज  के  कई  प्रमुख  का रगों  में  बीमारी  केवल  एक  कारण  है  ।  चूहे

 फसल  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उबे रक  न  सिंचाई  सुविधाघरों  ale  किस्मों  की

 रोपण  सामग्री  का  arg  आदि  दूसरे  ऐ  से  ग्र बरो धक  कारण  हैं  जिनमें  गन्ने  का  उत्पादन  नहीं  बढ़  पाता  ।

 गन्ने  की  जैसे  लाल  सड़न  सुरअत  धारा  जेसी  दो  जियों

 पेड़ी  का  ठिगना  रह  जाना  wits  रोग  देश  के  गन्ना  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  देखे  गये

 इन  बीमारियों  ने  गन्ने  की  पैदावार  को  काफी  हद  तक  कम  कर  दिया  है  |

 देश  के  गन्ना  उगाने  वाले  अधिकांश  क्षे  जों  स्त  बीमारी  म्यार  कोट  सकता  कार्प  ऋम  के  भ्र  तगत

 एक  खोज  arte  आरम्भ  किया  गया  जिसमें  वी ज  से  पैदा  होने  वालो  महत्वपूर्ण  बीम राय  ं  केਂ

 रणों  को  नष्ट  करने  के  लिए  बीज  वालें  गन्ने  को  गम  हुवा  द्वारा  उपचारित  किया  जात  sale  इ  सकें

 are  उपचारित  गन्ने  का  संविधान  किया  जाता  है  |

 हिन्दी  का  संगठन

 567.  श्री  नारायण  चंद  क्या  समाज  कल्याण  बौर  संस्कृति  मं  al  ag  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  भारत  के  है
 हिन्दी

 भावी  संव  राज्य  क्षेत्रों  में  हिन्दी  के  सं  पेन  लिये  सरकार  द्वार

 क्या  कदम  उठाये  गए  गौरसे  प्रत्येक  TT  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासन

 को  कितनी  वित्तीय
 सहायता दी

 गई
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 दिक्षा ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०
 ato  :

 सभी  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  स्कूल  स्तर  पर  हिन्दी  पढ़ाए  जाने  के  लिए  सुविधाएं  विद्यमान हैं

 तथा  उनकी  अपनी  मांगो  में  उनके  द्वारा  श्रावश्यक  बजट  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  गे  र-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों

 में  हिन्दी  के  संवर्धन  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  सीधे  लागू  किए  जा  रहे  विभिन्न  कार्यक्रम  तथा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  संघ  शासित  क्षेत्रों  मोदी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  निम्नलिखित  है

 1.  ऊपर  {afea  तथा  उच्चतर  माध्यमिक
 mar

 में  हिन्दी  श्वध्यापकों  की  निरूपित  :

 दिलाना

 दी  गई  वित्तीय  सहायता  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र /  1973-74  1974-75  1975-76

 प्रशासन का  लाखों  में  )

 मिजोरम  4.00  2.26  4,75

 2.  गैर-हिदी-भरी  राज्यों  में  हिदी  waive  cay
 कलेजों  था  कक्षों  का

 संघ  शासित  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 प्रशासन  का  नाम  1973-74  1974-75  1975-76

 मिजोरम  57,000  रुपये

 3.  स्वैच्छिक  हिन्दी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता :.

 संघ  शासित  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 प्रशासन  का  नाम  1973-74  1974-75  1975-76

 1  पाँडिचेरी  रुपये  रुपये  रुपये

 दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  सभा  ।  3,375  3,375  3,375

 11  गोझा

 राष्ट्र  भाषा  प्रचार  मर गांव  ।  3,465

 भाषा

 मर गांव  7,315  9,000  9,000:

 iil  मिजोरम

 जोरभ  हिन्दी  प्रचार  एजाज़  23,000  23,0006
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 भाषी  राज्यों  के  छात्रों  को  हिन्दी  में  उसर  मेट्रिक  ena  के  लिए  छात्रवत्ति  योजना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्न  हिन्दी  भाषी  संघ  शासित  प्रदेशों /  प्रशासनों  को  आवंटित

 छात्रवृत्तियों की  संख्या  निम्नलिखित है
 :--

 भ्र हिन्दी  भाषी  संघ  शासित  प्रदेश  /  safer  छात्र  बत्तियां  की  संख्या

 प्रशासन का  नाम  1973-74  1974-75  1975-76

 1.  भ्र ंड मान  तथा  निकोबार  1  1

 2  श्ररणाचल  प्रदेश  12  2

 *
 चंडीगढ

 4.  दादरा  तथा  नागर  हवालों

 5  गोझा Sy  दमन  तथा ल  ह  है  ॥  है  दे  दीव

 6  लका दीव

 मिजोरम

 8.  पांडिचेरी

 Production  and  Consumption  of  Nitrogen  Chemical  Fertilizer

 568.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  state

 (a)  annual  production  and  consumption  of  nitrogen  chemical  fertilizers  in  India  ;
 (b)  waether  nitrogen  has  been  imported  during  1975-76  ;  and

 (c)  if  so,  the  quantity  thereof  ?

 Patel) :
 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Prabhudas

 (a)  (ie  fizi-es  of  production  and  consumption  ofnitrogenous  nutrients  during
 1974-75  are  given  below

 Production  11°33  lakh  Tonnes
 Consumption  17'65  Lakh  Tonnes

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  A  total  quantity  of  8-41  lakh  Tonnes  of  Nitrogen  was  imported  from  April, * ि  5  (10
 December,  *75.

 तिरवनभिय्र  से  मम ला पुरम  के  बीच  की  भूमि  का  रिहायशी  cart  के  लिए  सीमित  उपयोग

 569.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  कया  निर्माण  शौर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करने  कि

 क्या  तमिलनाडू  सरकार  ने  एक  सरकारी  रादेश  जारी  करके  तिरवनमभियूर  से  ममलापुरम

 के  बीच  की  विस्तृत  भि  के  उपयोग  को  रिहायशी  मकान  बनाने  तथा  अन्य  प्रयोजनों  तक  सीमित  कर

 दिया  अर

 यदि  तो  क्या  तमिलनाडू  सरका र  लेटिस  पर मयु दी  शादी के
 समीप  ख़ीरपोर  सड़क

 के  साथ  साथ  पड़ी  जो  ग  र-सरकारी  पा  टियों  हारा  विकसित  को  जानी  के  लिए  पर्याप्त  पेय  जल

 को  तथा  अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  तत्काल  करेगी
 ?

 2%
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 निर्माण कौर  mera  तथा  सचिवों  काय  मन्त्री  के०  :]  जहां बोस

 (@)  तमिलनाडु  सरकार  ने  सुचना  दी  है  कि  वे  मामले की  जांच  करेंगे
 ।

 राजस्थान  शीमा  पर  बसे  पाकिस्तान  से  ate

 570.  श्री..विदबनाथ  झुनझुनवाला  :
 क्या  ale  पुनर्वास  यहਂ  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  युद्ध  के  समय  पाकिस्तान  सेਂ  ्  जो  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  बस  गये

 कारी  रोजगार  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 पूर्ति  site  पुनर्वास  मंत्री  रास  निवास
 सूचना  एकत्र

 की  जा
 रही  है  कौर  सभा  पटल  पर

 we  दी  जायेंगी  |

 Narmada  Valley  Scheme

 डि  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 ‘be  pleased  to  state  ;

 (a)  main  features  of  the  draft  of  the  Narmada  Valley  shceme  intended  to  benefit  Madhya
 ‘Prad:sh,  Gujarat  and  Maharashtra  and  action  beingtaken  at  present  in  this  regard  ;

 (b)  the  names  ofthe  projectsincludedin  the  Narmada  valley  scheme  and  the  expenditure
 estimated  to  be  incurred  on  each  of  them,  andthe  benefits  likelyto  accrue  to  these  States

 ए  whether  survey  work  in  respect  of  proposed  projects  at  Onkareshwar,
 Maheshwar,  Harnfal  (Madhya  Pradesh)  Jalsindhi  and  Nava  goan  (Gujarat)  has  becn

 finalise and

 (d)  if  so,  out  come  thereof  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (Shri  K.  N.  Singh)  :
 (a)  to  (d)  The  Jutilisable  quantity  of  water  in  the  {Narmada  basin  has  been  accepted  as

 28  m.a.ft,  Very  little  water  of  the  Narmada  is  at  present  beirg  utilised.  Allthe  States  have
 plans  to  utilise  these  waters  and  the-ageregate  requite  ments  cf  the  Nermeda  witers  as  assessed
 ‘by  the  States  exceed  the  availability,  The  matteris  under  adjudication  by  the  Neimece  Water
 Disputes  Tribunal  set  up  under  the  Inter-State  Water  Disputes  Act,  1956.  In  July  1974  the
 ‘conc:rned  States  viz.  Gujarat,  Madhya  Pradesh,  Maharashtra  and  Rajasthan  agreed  that
 Miuharashtra  can  use  0:25  m.a.ft.  and  Rajasthan  can  use  0.5  m,a.ft.  of  Narmada  waters.  The
 qi:s‘ion  of  allocation  of  balance  27.25  m.a.ft.  of  water  between  Gujarat  and  Madhya  Pradesh
 4s  now  to  be  decided  by  the  Tribunal.

 Each  of the  Satates  has  5  large  number  of  big  and  smallsche  mes  for  utilisaticr  cf  Narmada
 However,  due  to  limited  aveiJebility  cf  water  the  plars  cf  the  States  would  re  edtc  be

 ‘reviewed  sO  as  tO  bein  conformity  with  their  respective  shares  of  water  ard  the  sccpe
 of  the  various  schemes  would  be  finalised  only  after  the  Tribunal  gives  its  final  dectsicn.

 ‘It  is,  therefore,  difficult  at  this  stage  tu  indicate  (11611 81165 01  schemes  in  the  Narmada  valley  and
 ‘their  estimate  costs  and  benefits.  The  decision  of  the  Tribunalis  awaited.

 स्थूजौलेंड  में
 क्रिकेट  टेस्टों  में  सफलता

 572.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यहਂ

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न्यूजीलैड  में  हुए  क्रिकेट टेस्ट
 में  हमारी  ट्रिम  की  सफलता  के  क्या  कारण  हूँ  ;  कौर
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 क्या  सरकार  भारतीय  क्रिकेट  खिलाड़ियों  के  उचित  कोचिंग  mit  प्रशिक्षण  के  लिए

 क्रिकेट  कंट्रोल  ate  से  निकट  का  सम्पर्क  रखती  है  ?

 शिक्षा  सनौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  अरविद  नेताम )  :

 ate  भारत  न्यूजीलैड  क्रिकेट  टेस्ट  शू  1976,  बिना  जीत के  समाप्त  हुई

 थी  ।  भारत  क्रिकेट  नियंत्रण  बोझ  ने  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  खराब  मौसम  तथा  खिलाड़ियों  at  चोट  ताने

 के  कारण  भारतीय  टीम  का  खे  ल  उतना  बरच्छा  नहीं  रहा  जितनी  की  गझाशा  की  गई  थो  |

 भारत  क्रिकेट  नियन्त्रण  बोर्ड  एक  स्वायत  निकाय  है  ।  तथापि  भ्रमित  भारतीय  खे न  परिषद

 क्रिकेट  की  प्रोन्नत  सम्बन्धी  बोड़  के  कार्यक्रमों  पर  निगरानी  रखती  है  ।  परिषद्‌  को  सिफारिशों  पर  बोर्ड

 ने  एक  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  नियुक्त  किया  है  जिसके  अनुदेश  तथा  देख  रेख  में बोड  युवक  खिलाड़ियों  के  लिए

 विशेष  प्रशिक्षण  शिविर  प्रायोजित  कर  रहा  राष्ट्रीय  नेता  जी  सुभाष  खे  ल  कद  संस्थान  द्वारा  नियुक्त

 क्रिकेट  प्रशिक्षकों  की  जरूरत  पड़ने  पर  इन  प्रशिक्षण  शिविरों  में  भी  उपलब्ध  की  जातों  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 573.  श्री  कार  ato  क्या  निर्माण फिर  श्रीवास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  1  1976  को  सहायक  इंजीनियर से  लेकर

 अधीक्षक  इंजीनियर  तक  विभिन्न  अधिकारी  ग्रेडों  में  पर  गए  अधिकारियों

 सिविल  तथा  इलेक्ट्रीकल  अनुभागों  में  अधिकारियों  की  अलग-अलग  संख्या  कया  है  ;

 उनमें से  (1  1976  15  वर्ष  प्रौढ़  20  वर्ष  से  प्रतीक  समय  से

 कितने  व्यक्ति  अ्रपने  वर्तमान  ग्रेड  में  स्थानापन्न रूप  से  काय  कर  रहे  हैं  ?

 निर्माण  फिर  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  तथा

 अपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 सहायक  इंजीनियर  कार्येकार्र ते  ग्रधिक्षक

 नियर

 लिटा  क  क  ee  eo  क

 सिविल  विद्युत  fr q  सिविल  विद्युत  सिविलਂ  विद्युत
 a  a

 विभिन्न  get  में  अधिका  रियों

 की  संख्या  वालों

 सहित  1010  314  329  80  64  16

 (a)  (i)  10  वर्षों  से  अधिक  की

 अवधि के  लिए  स्थानापन्न  कार्य  कर

 रहे  श्राविका  रियों  कीਂ  संख्या

 15  वर्षों  से  कम  396  69  92  15  9  4

 ee
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 सहायक  इंजीनियर  कार्यकारी  भ्रधिक्षक

 faa  नियर
 aS ee  कला  ee  —  कत  अब

 सिविल
 विघुत  वियत  वियत

 (11)  15  बचों  से  rfery  की  ara

 लिए  स्थानापन्न  कार्य  कर  रहे

 कारियों की  संख्या  20
 पप

 .  68  27  1 से

 (iii)  20  वर्ष  से  अधिक की  अवधि के

 के  लिए  स्थानापन्न  ary कर  रहे

 26 श्रमिक  रियों  की  संख्या

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  शौर  सरकारी  मुद्रणालयों  में  इ  लेक्ट्रीशियनों  के  वेतनमानों  में  विषमता

 574.
 शी  दादी

 भूषण :
 :

 कया  निर्माण
 श्र  श्रीवास  मंत्री

 यह
 बताने  की

 कृपा

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  अरर  सरकारी  मुद्रणालयों  में  इलैक्ट्रोशियनों  के  वेतनमानों

 में  विद्यमान  विषमता  को  दूर  करने  का  प्रश्न  गत  एक  दशक  से  सरकार  के  विचाराधीन  भ्र ौर

 इस  प्रशन  पर  निर्णय  लेने  में  att  कितना  समय  लगेगा  ?

 निर्माण  शर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु रमे या  )
 :  मुद्रण  निदेशालय  के

 बिजली  मिस्त्रियों  का  काडर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बिजली  मिस्त्रियों  काडर  से  भिन्न  है  ।

 मुद्रण  निदेशालय  के  बिजली  मिस्रियों  के
 वेतनमान  को  पुनरीक्षित  करने  का  प्रश्न  ताकि  उसे  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  के  बिजली  मिस्त्रियों  के  वेतनमान  के  समकक्ष  लाया  जा  वर्गीकरण  समिति  की

 सिफारिशों  के  संदर्भ  में  विचाराधीन  रहा  है  ।

 इस  मामले  में  शीघ्र  ही  निंगंय  लिए  जाने  को  सम्भावना  हैं  ।

 Flood  Control  Scheme  for  Narmada  River  in  Madhya  Pradesh

 *g75.  ShriG.C.  Dixit  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  in  view  of  the  frequent  floods  in  Madhya  Pradesh,  the  Central  Gov~
 ernment  have  formulated  any  Flood  Control  Scheme  for  the  Narmada  river  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and.  Irrigation  (Shri  K.  N.

 Singh)  :(a)  Flood  controlis  includedin  the  State  Sector  and  therefore,  planning  and  implemen-
 tation  of  flood  ontrol  schemesis  the  responsibility  ofthe  concerned  State  Gcverrmer  ts.  The
 Centre  renders  assistance  in  technica]  matters  at  the  specific  request  of  the  State  Gcvern~

 ment
 in  formulation  of  flood  control  schemes.

 (b)  Does  not  arise.
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 Central  Grant  to  Bihar  ‘or  Construction  of  Houses

 576.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing
 be  pleased  tostate  ;

 (a)  whether  Bihar  Goyerrnmert  had  asked  for  grart  frcm  the  (९1 119]: (0८४६ एप गा1€1 1  for
 the  of  houses in  the  Adivasi  and  Harijan  areas  of  Bihar  after  the  proclametion
 of  emergency  ;  ard

 (b)  if  so,  the  amount  of  gratit  given  ?

 The  Ministerof  Works  and  Housing  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  K.
 Raghuramaiah):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Uniform  Pattern  of  Education

 577.  Shri  Janeshwar  Mishra :  Willthe  Minister  of  Education,  Social  Welfere  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  their  consideration  any  scheme  for  a  uniform
 pattern  ofeducation  for  children  in  the  primary  and  higher  stages  ;

 (b)  wether  public  schools  will  have  to  be  abolished  under  the  said  scheme  3  erd

 (c)  the  difficulties  Government  are  facingin  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  D.P.Yadav)  (a),  (b)  &  (c).  On  the  recommendation  of  the
 Kothari  Commission  the  Government  of  India  adopted  the  National  Policy  on  Education,  1¢68
 wich  proposed the  adoption  of  a  broadly  uniform  educational  structure  of  10o+2+3  in  the
 country,  The  Central  Advisory  Board  of  Education  on  which  all  State  Education  Ministers  are
 represented  also  recommended  that  the  new  pattern  of  education  should  be  intrcduce  d  throughk-
 out  the  country.  Most  States  have  already  introduced  the  new  pattern.  The  matter  is  urder
 consideration  in  the  other  States.  The  National  policy  also  provides  for  the  ccmmon  sckccl
 system  to  promote  social  cohesion  and  national  integration.  At  the  seme  time  the  Resolution
 stipulates  chat  all  special  schools  like  Public  Schools  should  be  re  quired  to  admit  students  on  the
 bisis  of  m  ritand  also  to  provide  prescribed  proportion  of  free  studentships  to  pre  vent  se  हाट
 gation  of  social  classes.

 केन्द्र  द्वारा  उनकों  का  प्रावधान

 578.  श्री  वीरभद्र  सिह :  :  क्या  दूषि  शरीर  सिचाई  Hat  यह  बताने  की  ciel  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1976-77  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  उर्वरकों के  प्रां वं टन के  लिए
 लक्ष्य  निर्धारित  कर  लिए  गए  हैं  ;  we

 यदि  तो  उन  के  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  शर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  suave  :  जी  विभिन्न  राज्यों

 श्र
 संघ

 राज्य  क्षेत्रों  तथा  जिस  बोर्डों  को  खरीफ  1976  के  झ्रावंटन  1976  में  हुई

 क्षेत्रीय  काग्रेस में  1976 के  लिए  अन्तिम रूप  से  तैयार  किए  गए  थे  ।  रबी  1975-76

 के  आवंटन  1976  में  होने  वाली  अगली  बैठक  में  अंतिम  रूप  से  किए  जायेंगे  ।

 एन०  पी०  तथा  के
 ०  पोषक  तत्वों  को  कुल  17  95  लाख  मीटरीं  टन  मात्रा  जिस  बोर्डों

 को  asic  को  गई  थी  ।  इसका  विस्तृत  ब्योरा  संलग्न है  ।
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 विवरण

 उर्वरकों  की  प्रावश्यकतायें--खरीफ  1976

 सम्मेलनों  के  अनुमानों  के  टनों

 पी  के  जोड़ राज्य/संघ-राज्य  जिस  बोर्ड  एन

 दक्षिण  क्षेत्र

 श्राद्ध  प्रदेश  162000  60000  14000  236000

 केरल  21095  17077  16273  54445

 94830  39862  34827  169519

 तमिलनाडु  131600  42900  37700  212200

 2932  1332  1205  5469

 काफी  6240  6240  16680 4200

 रबर  बोड़  13101 4367  4367  4367

 इलायची  बोझ  810  1600  1600  4010

 चाय  ats  ry  5810  3737  3737  13284

 पश्चिम  क्षत्र

 गुजरात  44837  14534  135915
 76544

 मध्य  प्रदेश  59000  25000  5000  89000

 महा  राष्ट्र
 115000  49000  30000  194000

 राजस्थान  9000  2000  41000 30000

 दमन  भ्र ौर  दीव  1757  1138  820  3745

 दादरा  झ्र  नागर  हवेली  130  32  24  186

 उतरी  क्षेत्र

 हरियाणा  40000  8000  2000  50000

 पजाब  +  10  0000  22000  6000  128000

 उत्तर  प्रदेश  170000  20000  12000  202000

 हिमाचल  प्रदेश  43000  1300  900  6500

 जम्म  भर  कश्मीर  7000  1000  500  8500

 दिल्ली  820  71  18  909

 चंडीगढ  350  60  390  440
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 राज्य/संघ  राज्य
 जिस

 ate  एन  पी  जोड़

 पूर्वी  क्षेत्र

 असम  4000  1000  700  5700

 बिहार  50000  10000  5000  65000

 उडीसा  30000  9000  4000  13000

 पश्चिम  बंगाल  50000  10000  0000  #6000

 1000  300  150  1450 मणिपुर

 मेघालय  800  400  100  1300

 नागपाल  70  40  25  135

 fag  234  52  65  351

 अरुणाचल  प्रदेश  390  195  195  780

 मिजोरम  65  52  39  156

 पश्चिम  बंगाल  चाय  4885  1093  1748  7726

 असम  चाय  11677  2236  3578  17491

 बिहार  चाय  22  34

 294  67  67  428 त्रिपुरा  चाय

 सिक्किम  250  150  75  475

 अंदमान  तथा  निकोबार  90  42  42  174

 1188362  391186 समस्त  भारत  215555  1795103
 क  et

 बेनामी  afa

 579.  शी  समर  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  प्रत्येक  राज्य  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्राप्त  बेनामी

 कमी  के  कूल  एकड़  के  अद्यतन  wuss  क्या  हैं

 बेनामी  भूमि  रखने  वालों  के  विरुद्ध  चलाये  गए  मुकदमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है
 अ्रोर

 क्या  राजनीतिक  दलों  के  सदस्यों  के  कब्जे  में  बेनामी
 भूमि  पाई  गई  है  यदि

 तो
 उन

 राजनीतिक दलों  के  नाम  क्या है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  yar  :  तथा  (7)  आवश्यक

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  हो  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उठ
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 और  खिलाड़ियों  के  लिए  वृद्धावस्था  पं दान

 580.  श्री  ए०  के०  गोपालन  संभाल  कल्याण  अर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  को  sar  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  विख्यात  ale  खिलाड़ियों  को

 अवस्था  पेंशन  देने  का  अर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या हैं
 ?

 farer  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  वीर  ग  में  casa  श्ररदिन्द

 भ्र  :  सरकार  मामले  की  जांच  कर  रही है
 ।

 समुद्री  उत्पाद  उद्योग

 58 1  श्रीपत  भागंत्री  तन कप् पत्  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  ae  बताने की  कृप

 |;

 1  देश  में  GFE  उत्पाद  उद्योग नज  वी
 क्य

 ब क  को  प्रोत्साहन  देने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  कौर यदि  हां

 इस  बारे  में  विशेष  रूप  से  केरल  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभ दास  तथा

 मत्स्य ि cy  कीਂ  उद्योग  के  विकास  को  यं ब्लो कृत  नौकाएं  एवं  बड़  मत्स्य-ग्रहण  जलयान  प्रारम्भ

 बन्दरगाह  की  कार्मिकों  के  नई  तकनीकों  का  भंडारण  की

 सुविधाओं  की  परिवहन  एवं  कौर  विशेषकर  निर्यात  a  लिये

 समुद्री  उत्पादों  के  उत्पादन  के  लिये  विभिन्न  अन्य  सुबिधायो  एवं  रियायतों के  माध्यम सेਂ

 प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।

 कोचीन  में  एक  गहन  समुद्र  मत्स्य-ग्रहण  बन्दरगाह  का  निर्माण  किया जा  रहा

 है  कौर  wea  केन्द्रों  में  मध्यम  मत्स्य-ग्रहण  बन्दरगाहों  के  निर्माण  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर

 किया  जा  रहा  है  ।  केरल  मात्स्यकों  निगम  ने  दो  बड़े  मेक्सिकन  ट्राली  gra  कर  लिये  हैं

 झर  उन्हें  rata  करने  के  लिये  2  और  ट्राली  woe  किये  गये  आशा  है  कि  कई

 सरकारी  फर्म  wee  ट्राल रों  के  आयात  के  लिये  अनुमति  दी  गई
 केरल  के  समुद्र  तटों

 पर  मात्स्यकी  काय  करेंगी  ।  केरल  में  कई  केन्द्रीय  मात्स्यकी  संस्थाएं  कोचीन में  स्थित  है  ।  इनमें

 केन्द्रीय  मतंस्यकी  प्रोचीगिकी  केन्द्रीय  समुद्री  मात्स्यकी  साथ  समेकित  मात्स्यकी

 गहन  समद्र  मात्स्यकी  केन्द्रीय  मात्स्यकी  परिचालन  vagy

 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ale  समन्वयक  मात्स्यकी  परियोजना  की  एक  यूनिट  शामिल

 है  जिनसे  wer  राज्यों  के  साथ-साथ  केरल  को  भी  लाभ  पहुंचता  है  ।  इसके

 योजना  संबंधी  वित्त  से  कई  मात्सस्यकी  विकासात्मक  योजनाओं  की  सहायता  की  जा  रही

 ay  1975-76  के  लिये  2.2  करोड़  रुपये  और  1976-77  के  लिये  2.8  रोड  रुपये

 की  धनराशि  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।
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 25  1897  )  लिखित
 ना

 Closure  of  Wine  Shohs  on  National  Highways

 582.  Shri  M.C.  Daga:  Willthe  Minister  of  Education  ,  Social  Welfare  and  Culture
 शट  pleased  to  state  (a)  number  of  wine  shops  on  national  highways  at  present  and  whether
 thore  is  any  nation  wide  scheme  to  close  down  these  ;  and

 (b)  Waether  Government  have  enacted  a  legislation  under  which  no  new  wine  shops  shall
 be  opened  on  national  highways  and  if  so,  the  time  by  which it  will  be  enforced  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Departament  of  Culture

 (Shri  Arvind  Netam)  (a)  The  information  on  the  number  of  wine  shops  on  national
 hig  twaysis  not  readily  available,  as  the  licences  to  such  shops  are  issued  by  the  State  Goverr.mcnts
 The  State  Governments  and  the  Union  Territories  have  been  adviscd,  under  the  Progremme  of
 Prohibition,  that  there  should  be  minimum  distance  of  500  metres  between  a  liquor  shop  anda
 highway.

 (b)  Separate  legislative  backing  for  the  purpose  in  view is  not  necessary, as  the.  State  Govern-
 m  nt  cin  withhold  licences  to  liquor  shops  on  highways  even  under  the  existing  excise  law.

 Tie  following  State  Governments/Union  Territories  have  already  agreed  not  to  licence
 liquor  shops  on  highways

 Aadira  Prad:sh,  Assam,  Jammu  &  Kashmir,  Kerala,  Manipur,  Orissa,  Purjeb,  Ré  je  sili,

 T
 ipara,  U-tar  Prad2  sh,  West  Bengal,  Andaman  &  Nicobar  Islands,  Cksrdigeth,  Delhi  ona

 Goa,  Daman  &  Diu.

 Agriculture  Farms

 583.  Shri  Anant  Prasad  Dhusia  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 ‘be  pleased  to  state

 (a)  toralmnumber  of  agriculure  farms  under  the  management  of  Central  Government  and
 the  expenditure  incurred  thereon,  in  1974-75  as  also  the  income  earned  thereby  ;  and

 (b)  nam-s  of  the  farms  in  which  people  from  Soviet  Russia  work  indicating  the  number  of
 thzse  p:ople  and  the  annual  payments  made  to  them  ?

 The  2puty  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture‘and  Irrigation  (Shri  Prabhudas
 Patel)  :(a)  Tae  totalnumber  of  agricultural  farms  being  managed  by  the  State  Farms
 ८1:  p  cation  of  India  during  1974-75  was  Twelve.

 Incom:  &  Exp:nditure  statement  farm-wise  is  given  in  the
 Annexure

 (b)  N>  Soviet  Experts  are  working  at  present  at  any  of  the  Farms  managed  by  State  Farn,
 ‘Corporation  of  India  Ltd.

 Statement

 uly  1974  to  June,  1975)

 (Figures  in  takhs)
 a

 S.No  Name  ofthe  Farm  Income  Expendi-
 ture

 ee
 162."  30०

 Surat
 garh

 etsar
 220°  33
 57°99  46:86

 {i  ;$ar  4217.0  37°94
 Ladhowal  22°10  31°54
 Ciengem  32°20  30°95
 Cinn  anore  41°22  38:83
 Riichur  42°85  85°99
 Jharsu;  uda  0°42  89

 9.  Kokilabari  6°19  13°94
 Raie-Barely

 '+  बटवा
 5°93

 II.  Khamnim  13°12
 {2  Bahraich  33°61  34°45

 SS
 508:  54  §01.84
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 ritten  Answers  Poalguna  25,  1897  (Saka)

 छोटा  बिहार  में  द  सुविधाएं

 584.  सरदार  rag  सिह  खी  :  कमा  वही 3  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  बिहार  में  छोटा  नागपुर  में  आदिवासियों  को  दी  जा  रही  ऋषि  सुविधायें

 कभी  भी  बहुत  कम  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 घि  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  war

 राज्य  सरकार  से  सूचना  मांगी  गई  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 इतिहास  के  श्रध्याफ्कों  के  लिये  आओरियेन्टेदान

 ab
 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  :  नया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करने  कि

 क्या  राष्ट्रीय  शिक्षा  अनुसंधान  ate  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  कलक सकता  में  पश्चिम

 बिहार  स्कोर  उडीसा  के  स्कूलों  के  इतिहास  के  अध्यापकों  7  लिए  प्रथम  फरवरी से  14

 1976  तक  दो  सप्ताह  का  हकीम  आयोजित  किया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मय  बातें  कया  हैं  औरਂ

 इस  का  ब्य  प्रयोजन क्या  था
 ?

 दिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  sada ती  डी०  पी०  :

 हां  ।  wo  शि०  अ०  प्र०  परिषद  द्वारा  कलकत्ता  में  प्रायोजित  (al sto 4 miter  कम्प  की

 वास्तविक  fafa  2  से  13  फरवरी  1976  थी  ।

 आ्ोरियेस्टेशन  कम्प  में  कलकत्ता  समाज  विज्ञान  अध्ययन  केन्द्र

 विश्वभारती  विश्वविद्यालय  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  waar  कौर  प्रशिक्षण  परिषद

 के  अध्येताओं  तथा  इतिहासकारों  द्वारा  कई  चर्चाएं  की  गई  ।  इस  कैम्प  में  भारतीय  इतिहास

 के  विभिन्न  कालों  के  विभिन्न  विश्व-इतिहास  के  कुछ  पुलों  और  विश्व  इतिहास

 पढ़ाने  की  समस्याओं  तथा  इतिहास  पढ़ाने  की  समस्याओं  से  संबंधित  अनेक  विषयों  को  भी

 शामिल  किया  गया  ।

 लेने इस  कम्प  का  मुख्य  उद्देश्य  इसमें  हिस्सा  cud  वालों  को  इतिहास  के  पठन-पाठन

 की  श्राधनिक  gafaor
 AIX  ध्  से  परिचित  कराना  था  ।
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 लिखित  उत्तर 15  1976

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  वसल  किया  गया  खाद्यान्न

 क्या  छुरी  है  ई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 586.  श्री  पी०  एस०  मेहता

 करेंगे  कि

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम  से  गत  तीन  वर्षों  में  कितना  खाद्यान्न  वसूल

 किया  गया  ;  कौर

 उनका  औसत  वश थूली  और/त  भण्डारण  एवं  स्तन्य  व्यय  कया  हैं  ;  और

 ated  बिक्री  मूल्य  कया  है  ?

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  :  भारतीय
 ry
 a खाद्य  निगम  द्वारा  सीधे  अथवा  अन्य  रार क़ारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  प्र धि प्राप्त  किए  गए

 खाद्यान्नों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  ——

 हजार  मोटरों  टन

 1972-73  1973-74  1974-75

 ee ee  et

 गेहूँ  4976  4427  1769

 चावल  1978  2986  2317

 मोटे  जौ  रहित  170  177  31

 चने  के  उत्पाद  भ्र ौर  दा  लें  100  36  77

 अपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  संतान  है  ।

 विवरण

 दर  रु०/विवंटल
 rr rr

 य्रधिप्राप्ति  औसत असत  ग्र धि प्राप्ति  तौर

 ि  ty मूल्य  संचलन  विक्रय  मूल्य

 श्र  वितरण  सम्बन्धी

 प्रासंगिक  खर्चे
 हि सववििधिति

 972-73

 76  00  22.64  78.00 गह

 चावल  91  21  18.  85  114.39

 मोटे  अनाज  57  69  19,  52.0  65.79

 1973-74

 76  00  24.10  78.00 गेहूं

 तक  7-11-73

 90.00

 से  8-11-73

 103  37  21.06  126.41

 मोटे  अनाज  59  48  22.12  76.41
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 Answers  March  15,  1976

 अधिप्राप्ति  अधिप्राप्ति  अर  स्थित

 शल्य  संचालन  विक्रय  मूल्य

 वितरण  संबंधीਂ

 पर  ~ Th  aq

 1974-75

 नक  105.00  24.08  90.00 गेहूं

 तक  14.  4-74

 125.00

 से  15-4-74

 चावल  .  128.29  21.78  156.18

 मोटे  अनाज  72.  39  25.23  82.76

 Whips  coeference

 बनिए  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  be

 ‘Pleased  to  state

 (a)  whether  many  years  have  lapsed  since  a  Conference  ofthe  Whips  of  Parlia  ment  end
 State  Lzgislatures  wes  held  ;

 (b)  ifso,the  reasons  for  not  holding  sucha  conference  since  then

 (८)  whether  there  is  a  greater  need  for  holding  such  a  conference  in  the  present  situcticn  ;  end

 (d)  if  so,  when  and  where  Governm<nt  propose  to  convene  the  next  Conference  ?

 Ministrer  of  Works  &  Housing  and  Parliamentar y  Affairs  (Shri  K.  Raghu  Ramaiah)  :

 (a),  (b)  &  (c)  Tne  8th  All  India  Whips  Conference  was  held  at  Bhopalin  1972.  In  Thet  confere-
 nce,  an  invitation  wasextended  bythe  then  Ministe;  of  state  for  Parliamentary  Affaire  of  Jammu
 &  Kashmir  State  to  holdthe  next  whips  Conference  at  Srinagar.  The  invitation  was  2001  pica  by
 the  conference,  subject  to  the  convenience  of  the  State  Government.  However,  in  view  of
 the  acute  financial  stringency  through  which  the  country  was  passing,  the  9th  All  India

 Whips’  Conference  could  not  be  held  so  far.

 (8)  No  decision  has  yet  been  taken  regarding  the  date  and  venue  of  the  Next  All  India

 Whips  Conference.
 कावेरी

 588.  है क  एच०  श्रोकान्तन  नायर  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  को  दर्पा

 करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  29  1972  को  हुए  कावेरी  जल  संबंधो  मुख्य  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  में  यह  fora  किया  गया  था  कि  के
 जितने  जल  का  उपयोग  इस  समय

 किसी  भी  राज्य  द्वारा  किया  या  रहा  है  उससे  श्रमिक  जल  का  उपयोग  करके  अथवा  जल

 रोक  कर  किसी  भी  राज्य  द्वारा  समस्या  के  हल  को  मुश्किल  नहीं  बनायेगा  ;

 में  कावेरी  जल  का  उपयोग यदि  तो  क्या  तमिलनाडु  सरकार  को  1974

 करके  नेह्लिथ्राय  परियोजना  का  कार्य  प्रारंभ  करने  के  लिए  दी  गई  मंजूरी  पहले  किए  गए

 निर्णय  के  विरुद्ध है  ;  कौर

 मुख्य  मंत्री  सम्मेलन  में  पारित  किए  गए  साव  सम्मत  संकल्प  की  अवहेलना  करके

 mn  क्या  कारण  हैं  ? उक्त  निर्णय  लिए  जाने

 pia  श्र  सिचाई  dara  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  यह  मतलब

 इस  भावना  के  साथ  हम्ना
 था  कि  संघीय  सरकार  को  सहायता  से  समझौता  6  महोने  में

 हो  जाएगा  ॥
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 लिखित  उत्तर 25  फाल्गुन  1897  (ore \

 at  =

 ate  नेल्लीय्राय  जल  बिद्युत  की  स्वीकृति |
 कावेरी  जल  में

 केरल  के  हितों  पर  विना  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  यह  कहा  जा  है  कि

 प्रस्तावित  परियोजना  नितान्त  arest  परियोजना  है  जिसमें  जल  के  प्रयोग  की  कोई  खपत  नहीं

 होती है  ।

 wee  उद्योग  के  विकास  के  लिय  केन्द्रीय  सहायता

 589.  श्री  डोनेन  भड़ाचार्प  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  कृपा

 करा  कि

 क्या  राज्य  सरकार  ने  मत्स्य  उद्योग  के  विकास  तथा  मछलियां  उन
 स्थानों

 जहां  पर  मछली  की  माँग  काफी  अधिक  है  पर्त  उत्पादन  मांग  की  पूति  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं  मछली  भेजने  के  लिए  उनके  भंडारण  के  लिए  ग्रसित  सहायता  की  मांग  की
 है

 सौर

 यदि  et,  तो
 तत्सम्बन्धी  gar  क्या  हैं

 ?

 )  र  कमी कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास
 :

 वाले  राज्यों  को  सप्लाई  पूरी  करने  हेतु  सहायता  के  लिए  पश्चिम  गाल  को  छोड़कर  अरन्य  राज्यों

 से  कोई  विशेष  अनुरोध  नहों  मिला  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  कोल्ड  चेनਂ  योजना  के  उस

 भाग
 का  oer

 prin tol Perea  करने  का  श्रतुरोध  किया  है  जिसका  सम्बन्ध  कलकत्ता  की  मंडी

 से  ्  |  चेनਂ  योजना  में  सम्बन्धित  परिष्करण  तथा  विपणन  की  सुविधाएं  समेत

 शुरू  में  दिल्‍ली  श्र  बंगलौर  में  प्रशासित  ate  जमे  हुए  बड़े  भंडारों  को  स्थापना

 करने  का  विचार  है  ।  4.6  करोड़  रू०  को  लागत  की  प्रशीतित  परिवहन  की  सुविधायें

 सहित  इस  योजना  पर  सरकार  की  अनुमति  की  प्रतीक्षा  है  ।

 आयात

 590.  श्री  एस०  कल्याण  सुन्दरम :  क्या  कृषि  wie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  को  विदेशों  से  कृषि  के  लिए  बीजों  का  ग्रायात  करना  पड़ता  है  शौहर  यदि  तों

 ह  1973-74,  1974-75  शौर  1975-76  के  दौरान  उनका  कितनी  मात्रा  में

 किया  गया

 कृषि  जोर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  प्रभास  :  भारत  सरकार ने  1973-74,

 1974-75  कार  1975-76  कें  दौरान  वाणिज्यिक  great  के  लिए  बीजों  का  are  नहीं

 किया है

 मिथिला  विश्वविद्यालय  को  श्रमदान

 591.  श्री  भोग
 दर

 झा
 :

 क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  मिथि ना  विश्वविद्यालय

 को
 झ्रनुदान

 तथा  सुविधाओं के  बारे  में  12  1976 के  Rarzfss TI Fer 489 H Gag FH प्रश्न  संख्या  489  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  सरकार  ने  इस  बीच  झ्राश्वासन  की  तीसरी  प्रा वश्य कता  का  पालन  किया  है
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  और

 उस
 पर  विश्वविद्यालय  आयोग  की  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 समाज  कल्याण  घौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नरूला  :  (  )  से
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गयी  सुचना  के  नन  ग

 पुरा  कर
 दिया  गया  भवनों

 पुस्तकालय
 के

 लिए  स्टाफकवाटं रों
 के  लिए  राज्य

 सरकार  द्वारा
 पर्याप्त  निधियों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  जिनका  कुल  मूल्य  विकसित

 भूमि  को  मिलाकर  2  करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  होगा  ।  आयोग  ने  ललित  नारायण  मिथिला

 लय  को
 विश्वविद्यालय  चय  wan  के  अधिनियम के  अनुच्छेद  वे  अ्रनुच्छेंद  की

 शर्तों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी  स्रोतों  से  वित्तीय  रुहायता  पाने  के  योग्य  संस्था  घोषित  रूस  दिया

 है  ।

 दिल्‍ली  में  सरकारो  ale  पर  कब्जा  करना

 592.  at  जगन्नाथ  fax  :  क्या  निर्माण  झर  वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  सरकारी  भूमि  पर  कब्जा  करनें  को  हस्तक्षेप  अपराध  बनाने

 पर  विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  के०  रघरमंरा  जी  हां

 सरकार ने  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया है
 ।

 केरल  को  खाद्यान्न

 593.  श्री  सो०  एच०  मोहम्मद  कोया

 थ्रो  एन०  श्रीकान्तन  नायर

 क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 q अन  yer

 किया  है
 कि  केरल क्या  केरल  के  खाद्य  एवं  नागरिक  पति  मंत्री  ने  केन्द्र  सरकार

 से

 में  खाद्य  की  गंभीर  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  के  लिए  चावल  के  कोटे  में  वृद्धि  की  जाये
 ;

 !

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  केरल  राज्य  को  चावल  की  श्रावश्यकताश्ों  की  पूर्ति

 के  लिए  पूर्णतया  केन्द्रीय  सरकार  पर  ही  निसार  रहना  पड़ता  है  कौर

 केन्द्रीय  पूल में  खाद्यान्नों  की
 काफी  अधिक  मात्रा  में  वसूली  के  बावजूद  केरल  को  अपेक्षित

 मात्ना  में  चावल  की  सप्लाई  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 केरल  के  खाद्य कृषि  गौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रष्णासाहेब  पी०

 नागरिक  पूति  मंत्री  से  1976  में  पत्र  प्राप्त  gar  था  जिसमें  फ  1976 से  प्राग

 के  चावल  का  मासिक  कोटा  बढ़ाने  के  लिए  श्रनरोध किया गया था किया  गया  था
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 झर  केरल  की  सरकारी  विवरण  प्रणाली  की  जरूरतें  केन्द्रीय  पूल  से  चावल  का

 आवंटन  कर  शौर  राज्य  में  उपलब्ध  चावल  की  अधिप्राप्ति  कर  पूरी  की  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय  पुल  में

 चावल  को  समूची  कमी  वाले  सत्य  राज्यों  को  सापेक्ष  बाजार  में  उपलब्धता

 और  बकर  स्टाक  तैयार  करने  की  प्रानश्यकता  शर  ग्रन्थ  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  केरल  की

 सरकारी  वितरण  प्रणाशी  की  जरूरतें  प्री  करने  के  लिए  यथा-सम्भव  अधिक  से  अधिक  चावल  आवंटित

 किया जा  रहा  है  ।  केन्द्रीय पूल  से  केरल  को  चावल  का  मासिक  कोटा  45.  0
 हजार  मीटरी टन  से

 1976 से  54.  0  हजार  मीटरी  टन  कर  दिया  गया  है  |

 श्नाग्घ्न  प्रदेश  के  लिये  एच०  न  डो०  सोच  को  निधियाँ

 594.  को  के०  रास कृष्ण  रेड्ड  क्या  निर्माण  ale
 श्रीवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 एच०  य०  डी  सी ०  भरो ०  ने  वर्ष  1974-75  प्रौढ़  1975-76  के  दौरान  अभिन्न  प्रदेश

 को  कितना  धन  दिया  ;

 वर्ष  1976-77  में  कितना  धन  दिए  जाने  की  सम्भावना है  ;  और

 श्र व  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 निर्माण  alt  प्रवास  तथा  संसदीय  ard  मंत्री  के०  :

 1974-75  :  128.00  लाख  रुपए  |

 1975-76  :  39.00  लाख  रुपए  1976  के  गर्त  तक

 ऋण करारों के  प्रसार  1976-77  में  114.  40  लाख  रुपये  दिए  जाने  हैं  ।

 दी  जाने  वाली  वास्तविक  राशि  प्रत्येक  योजना  के  काय  की  प्रगति  पर  निभा  करेगी  ।

 3464  स्वीकृत  एककों  में  से  1976  के  wear  तक  442  एककों  का  निर्माण

 पुरा  हो  गया है  तथा  1575  एककों  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  स्वीकृत

 524.  90
 लाख  रुपयों  के  विपरीत  173  लख  रुपए  का  खर्चा  हुआ  ।

 उर्वरकों  के  प्रयोग  में  प़ितव्यधिता

 595.  को  रास  सहाय  कि  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगें कि  :

 देश  में  उब  रकों  की  खपत  मितव्यय ों  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (ai)  प्रभ दास  :  उर्वरकों  का  उचित  प्रयोग  करने

 के
 संबंध

 में
 राज्य  सरकारों  को  मागं दर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  हैं  ताकि  प्रयुक्त  की  गई  उवेरक को

 मात्रा  से  अधिक  से  अधिक  लाभ  उठाया  जा  सके  ।  भारत  सरकार  ने  रासायनिक  उर्वरकों  का  प्रयोग

 करने  के  लिए  स्थानीय  खाद
 संसाधनों  के  विकास  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  भी  शुरू  कर दिया  है  ।
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 उसर  प्रदेश  शीर  बिहार  के  चीनी  feat  को  सरकार  के  अघिकार  में  लिया  जाना

 596.  श्री  एस०  एस०  बीजों  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की  ocr  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार में  चीनी  मिलों को  सरकार  के  भ्र धि कार में  लिए  जाने के

 बारे  में  इस  बीच  कोई  ग्रीम  निर्णय लें  लिया  गया  है  ;  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  असाधारण  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं
 ?.

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  जी  नहीं  ।

 मुख्य  कारण इस  प्रकार  है

 इसके  लिए  भारी  वित्तीय  परिव्यय  की  आवश्यकता  होगी  झर इन  कार्यकलापों  का  योग्यता

 के  साथ  प्रबंध  करने  के  लिए  बहुत  अधिक  संख्या  में  प्रशिक्षित  श्र  झ्रनुभवी

 कार्मिकों  की  भी  प्रा वश्य कता  पड़ेगी  ताकि  उत्पादन  के  मौजूदा  स्तर  पर  कोई  अतर

 न  पड़े  और  निर्यात  सम्भाव्यता  को  बनाएं  रखने  और  उसमें  सुधार  लाने  की

 भी  तात्कालिक  झ्रावश्यकता  है  |

 रासायनिक  उर्वरकों  का  प्रयोग

 597.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  ele  ate  सिंचाई  मंत्री  यह  बताते की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संस्कार  को  मालूम  हूं  कि  रासायनिक  उ्व॑रकों  के  मूल्य  भ्रमित  होने  तथा  कृषि

 उत्पादों  के  मूल्य  कम  होने  के  कारण  रासायनिक  उर्वरकों  का  प्रयोग  किफायतीਂ  नहीं  हू  ;  और

 यदि  तो  इन  उर्वरकों  के  प्रयोग  को  किफायती  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  सरकार को  पता  है  कि

 उर्वरकों  श्र  कृषि  जिंसों  के  वर्तमान  मूल्यों  विशेष  रूप  से
 फास्फेट

 प्र
 पोटाश  उबर कों  की

 लागत
 की

 तुलना
 में  लाभ  कम  है  ।

 ह ्. उबरका  की  खपत  में  वृद्धि करने के  लिए  जुलाई  1975  शौर
 1975

 में  दो

 बार  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  कमी  की  गई  थी  ।  राज्य  सरकारों  को  भी  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  को

 amar  के  लिए  सलाह दी  गई  जिसके  फलस्वरूप  प्रयुक्त किए  गए  उर्वरक  की  मात्रा से  भ्रधघिक

 से

 प्रतीक  उपज  हो  सके  ।

 Suicide  by  a  Scientist

 8.  Shri  Pannalal  Barupal  :  Will_the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  attcntion  has  been  drawn  to  the  news  item  publiske  din  the

 ‘Indian  Express’  dated  the  16th  February,  1976  captioned
 *  Scientist  Suicide  |...

 and  ifso,  Government’s  reaction  thereon  ;  and

 (b)  ‘whetherit  is  because  ofthe  non-implementation  of  the  reccmmendatiors  of  Gejcndra-
 gadkar  Report  that  this  tragic  incident  took  place
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 Nawaz  Khan)  :(a)  &  (b)  Government  have  seen  a  letter  to  the  Editor  appearing  in  the  ‘Indian

 Express’  dated  the  16th  February,  1976  captioned
 **

 Scientist’s  Suicide  *,  Shri  B.  Chandra.
 shekhara,a  Ph.  D,  student  of  the  Indian  Agricultural  Research  Institute  (IARD,  New  Telhi
 alleged  by  committed  suicide  on  domestic  and  health  grounds  on  7th  February,  1976.  He

 was  not  an  employee  of  the  above  Institute  but  an  employee  of  the  University  of  Agricultural
 Sciences,  Bangalore,  who  deputed  him  initially  for  doing  his  Ph.  D.  programme  undcr  the  joint
 USAID/TARI  training  programme  for  a  period  of  three  years  with  effect  from  6th  December,

 Candidates  sponsored  under  this  programme  were  paid  study  leave  salary.  in  écdi-
 tion
 197K.

 ‘to  the  maintenance  allowance,  while  they  studiedin  the  U.S.A.  (fora  pericd  of  one  year)
 and  were  given  fellowship  by  the  Indian  Council  of  Agricultural  Research  when  they  ree
 turned  to  India  to  complete  their  research  work  here  (for  a  period  of  24  months),  in
 addition  to  study  leave  salary  by  their  parent  office.  Shri  Chandrashekhara  left  for  U.S.A.
 on  12th  December,  1971  for  doing  his  course  work  and  returned  to  India  and  joined  the

 the LA.R.I.  on  4th  July,  1973.  On  return  to  India,  Shri  Chandrashekhara  was  ६  07
 Senior  Fellowship  of  Rs.  400/-  per  month  for  a  period  oftwo  years  and  was  paid  the  seme  frcm

 4th  July,  1973  to  43rd  July,  1975.  On  the  expiry  of  this  period  no  request  was  received
 from  him  forextending  his  fellowship.  He  wasalso  given  an  smount  of  Rs.  500/-for  purchese  of
 books  and  another  sum  of  Rs.  §31/-  was  spent  on  contingentexpenditure  in  his  behalf.  Since
 he  could  not  complete  his  Ph.  D.  programme  in  three  years,the  University  of  Agricultural  Scien-
 ces  extended  the  term  of  his  deputation  by  another  year  i.e.,  from  6th  December,  1974  to  5th
 December  1975  on-half-pay  leave.

 2  The  reasons  for  Shri  Chandrashekhara’s  suicide  as  stated  in  the  notes  left  behind  by
 him,  were  baSed  on  domestic  and  health  grounds.  In  a  note  entitled  ‘‘  To  whomscevVer  it
 may  concern  ऑफ  he  as  teferred  to  Seyeral  personal  and  health  problems,  particularly  with
 reference  to  his  marrie  life.

 3  In  the  letter  to  the  Eiditor,  it  has  been  stated  that  while  the  LC.M.R.  and  C.S.I.R.
 pay  fellowship  of  Rs.  600/-  per  month  to  their  doctorate  students,  the  ICAR  continues  to  pay
 Rs.  400/-  only.  Prior  to  rst  July,  1973,  the  value  of  senior  fellowship  awarded  by  the  ICAR
 to  candidates  possessirg  M.  Sc./M.V.Sc.  was  Rs.  300/-  with  2  cntingent  grant  of
 Rs.  per  year.  The  amqnunt  of  fellowship  has,  with  effect  from  1st  July,  1973,  ybeen
 increase  1  to  Rs.  contingent  amount  remair  ing  the  same).  The  C.S.LR.  provides  two
 followships  (i)  Junior  Research  Fellowship  of  Rs.  month  with  a  contigent  grant
 of  Rs.  per  antum  and  (ii)  Senior  Research  Fellowship  of  Rs.  s00/—  per  month  with  a
 contingent  grant  of  Rs.  annum.  While  the  junior  fellowship  is  giyen  to  MSc.
 or  equivalent  degree  holters,  the  Senor  Fellowship  is  granted  to  those  M.Sc.  condidates  who
 have  already  two  years,research  experience.  In  the  caSeof  I.C.M.R.  the  junior  fellowsihip
 given  to  M.Sc,  candidates  for  daing  Ph.D.  cegeree  is  Rs.  month  for  the  first  year.
 Rs.  per  month  for  the  secoad  year  and  Rs,  §00/—per  month  for  ‘the  third  year.  The  senior
 Fellowship  of  I.C.M.R.  is  Rs.  it  is  meant  only  for  those  who  already  have  a  Ph.D.
 degree.  ICAR  has  also  created  Research  Fellowships  of  416  value  of  Rs.  month  for

 M.Sc.
 Gegree  holders  and  Rs.  month  for  those

 havnig  Ph.D.  degree.

 4.  The  ICAR  Inquiry  under  the  chairmanship  of  Dr.  P.B.  Gajendragackar  did
 not  make  aly  recommendation  in  regard  to  the  amount  of  fellowships  offered  by  the  ICAR.
 Government's  decisions  on  the  recommendations  of  the  ICAR  Inquiry  Committee  have  already
 been  implemented.  The  suicite  appears  to  have  been  Cue  to  some  family  circumstances  and
 had  nothing  to  do  with  any  dissatisfaction  with  the  im

 plemen
 tatin  or  otherwise  of  the  Commi-

 ttee’s  report.

 विश्व  भारती  संत्रंबी  मसुद  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  ज्ञापन

 599.  श्री  सरोज  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  विश्व  भारती  सम्बन्धी  मसूद  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 कर्मी  विश्व  पश्चिम  बंगाल  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gar  यदि

 तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 4  3.



 Written  Answers  Phalguna  25,
 1897

 (Saka)

 क्या  सरकार  ने  उपरोक्त  समिति  के  सुझावों  पर  बिचार  किया  है  ak  उन  पर

 कोई  निर्णय  किया  यदि  तो  वे  कया  हैं  ;  ate

 क्या  सरकार  ने  कर्मी  समिति  ग्रसित  विश्व  भारती  को  कार्यकारी  परिषद  में

 गर-ग्यापन  कर्मचारियों  के  कुछ  प्रतिनिधि  शामिल  करने  का  निर्णय  किया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रो  एस०  चुहल  FAT)  से

 विश्व  भारती  से  संबंधित  समिति  की  रिपोर्ट  पर  कर्मी  सभा  का  ज्ञापन  प्राप्त  हो  गया  है  जिसमें

 उनके  विचार  दिए  गए  मसूद  समिति  की  सिफारिशें  विचारधीन
 हैं  कौर  मामलें  पर  अन्तिम

 निर्णय  लेते  समय  ज्ञापन  में  दिए  गए  सुझावों  को  सरकार  ध्यान  में  रखेगी  |

 सिचाई  सुविचारों  के  लिए  प्राथमिकता

 600.  को  fare  नारायण  शास्त्रो  :  नया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उन  राज्यों  को  कोई  प्राथमिकता  दी  गई  है  अथवा  दी  जाती  है  जहां  सिचाई

 सुविधायें  बहुत  कम  हैं  ;  ale

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  :  are  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  में  वृहत  कौर  मध्यम  स्कीमों  से  सिचाई  शक्यता  के
 विकास

 में  ग्रस्त
 राज्य

 प्र संतुलन  को  यथासम्भव  कम  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  ऐसी  संभावना  है  कि  पांचवीं

 प्रयोजन  में  बड़ी  संख्या  में  चालू  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  पर  राज्यों  के  बीच  संतुलनों

 के  कम  होने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  होगा  |

 पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  नई  परियोजनाओं  को  हाथ  में  लने  के  सम्बन्ध  में

 विचार  करते  समय  यह  ध्यान  में  रखा  जायेगा  कि  भावी  योजनाओं  से  म्रसंतुलन  क्रमशः

 प्र  ग्रसित  कम  होता  जाए  ।

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  जल  के  हालत  ate  उसकी  कमी  का  भी  अध्ययन  किया  जा

 रहा  जिससे  कि  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  सिचाई  सुविधाओं  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  फालतु  जल

 वाल  क्षेत्रों  से  कम  जल  वाले  क्षेत्रों  को  जल  को  ट्रांस्फर  करने  की  संभावनाएं  का  पता  लगाया

 जा  सके  |

 Food  Grant  From  U.K.

 601.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleaSed  to  State

 Britain  as  grant;  anc
 (a)  Whether  it  has  been  decided  that  India  would  get  50,400  tonnes  of  ०0715  {from

 (b)  ifso,  whether  this  grant  has  been  given  by  Britain  herselfor  is  it  being  given  at  the

 request  of  India  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Annasaheb
 P.  Shinde)  :  (a)  &(b)  The  Government  of  United  Kingcom  as  a  member  of  the  European
 Economic  Community  has  uncertaken  to  supply  to  India  50,400  tonnes  of  wheat  as  a  food
 aid  grant  under  the  E.E.C.  Cereals  Foot  Aid  programme  for  1974-75.
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 as  1976.  लिखित  उत्तर

 खाद्यान्नों  के  मूल्य

 602.  श्री  नाव  राम
 श्रहिरिवार

 :  क्या  कृषि  प्रौढ़  सिवाय
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  वर्ष  1973-74  की  तुलना  में  डर  1974-75  के
 दोरान  ब्रायांच्ों

 के  मूल्यों

 में  गिरावट  age  ;  ar

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  ?

 फूटी  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ett  प्रण्गसाहेब  पी०  :  ate

 (a)  वित्तीय  af  1973-74  की  तुलना  में  वित्तीय  af  1974-75  के  दौरान  थोक  मूल्यों

 के  अखिल  भारतीय  सूचकांक में  वृद्धि  हुई  थी  ।  विभिन्न  खाद्यान्नों
 में  वृद्धि  को  प्रतिशतता  22.3

 से  67.9  के  बीच  faa  fata  थी  े

 टाईप-गंगा  तथा  के  का  निर्माण

 603.  श्री  कमर  सिंह  चौधरी  :  क्या  निर्माण  शरीर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्ला  दिल्लो  में  टाइप-पाए  तथा  टाईप-एवं  के  क्वार्टरों  की  इत

 टापों  के  सरकारी  क्वार्टरों  के  पात्र  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  की  में  म्र्वाप्त

 हैं  ;
 ar

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  उद्देश्य  से  टाईप  ll  तथा

 टाईप-एए  के  कौर  अधिक  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का  है  ?

 निर्माण  शौर  प्रवास  तय  सूत्रों  का  मंत्रो  के ०  Tq cat)  जी  ,  ait

 बशर्तें  कि  साधन  उपलब्ध  हों  ।

 दिल्लो  में  झनबरिकत  बस्तियों  का  सर्वेक्षण

 604.  श्री  राम  जगत  क्या  निर्माण  झर  श्रीवास  मंत्रों  यह  say  को
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्लो  में  बाग  पदम  मोतिया

 art  दवा  बस्ती  का  सर्वेक्षण  1976  में  किय  है  ;

 यदि  तो  उसका  उद्देश्य  क्या  है  ;  अर

 इन  बस्तियों  को  नियमित  करते  के  लिए  सरकार  ने  दया  कदम  उठाए  हैं

 निर्माण  शर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  हां

 तवां  क्षेत्र  कों  तथा  विकास  की  समस्या  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण  प्रभी  पुरा
 नहीं

 gar  है

 a€

 952(ai)



 Written  Answers  March  15,  1976

 ग्रामीण  ऋण-ग्रस्त को  सीमा

 605.  थो  सिर  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक
 (  बर  झा पात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  ऋण  भार से  दबे  ग्रामीण  व्यक्तियों  को  राहत

 देने  के  सम्बन्ध  में  बैकों  को  क्या  कार्य  सौंपे  गये  हैं  ;  कौर

 ग्रामीण  व्यक्तियों की  ऋण  से  cad  देने  के  बारे  में  राज्य-वार  नवीनतम

 हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्याहनवाज  :  रुह कारी

 मियां  कृषि  ऋण  हेतु  ऋण  की  करने  के  लिए  मुख्य  संस्थागत  att बनी  रहीं  +

 ऋण  नीतियों  का  मुख्य  उद्देश्य  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  संस्थागत  ऋण  देने  में  पर्याप्त  रूप  से

 afs  सुनिश्चित करना  दी  गई  कुछ  रियायतें
 इस  प्रकार  हैं  --(1)  ऋणों  की  वापसी  अदायगी

 अवधि  की  mat  शर्ते  (11)  न्यूनतम  अदायगी  (iii)  दी  गई  प्रत्याभूति  के  मद्य  की  अपेक्षा

 सुधार  के  बाद  बढ़ती  हुई  न्याय  के  sat  पर  पाता  निश्चित  करना  (iv)  उन  किसानों  के

 समूह  को  ऋणों  में  बढ़ोतरी  करना  जिन्हें  व्यवितगत  ment  पर  ऐसे  ऋण  नहीं  दिये  जा  सकते

 (v)  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों/भूमि  विकास  बैकों  द्वारा  छोटे  भ्रमित  दृष्टि  से  कमजोर

 किसानों  के  हित  में  20  प्रतिशत  aire  निर्धारित  करना  ।

 20  सुन्नी  mise  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  ऋण-ग्रसता  को  परि समाप्त  करने  के  लिए

 किये  गये  विशिष्ट  उपायों  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  1975  को

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  afar  ,  1976-1976  की  संख्या  21  द्वारा  बदला  जा  चुका

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  के  गठन  को  योग्य  बनाने  के  लिए  26-9-75  को  प्रस्थापित  किया  गया

 था  ।  2  1975  को  उत्तर  प्रदेश  झर  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में

 5  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  गठित  किये  गये  थे  कौर  इनके  श्रलावा  बैक  मध्य

 उड़ीसा  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  1976  तक  स्थापित  किये  गये  हैं  :

 ये  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  केवल  लघु  तथा  सीमान्त  भूमिहीन  ग्रामीण

 कारीगरों  प्राणी
 को

 सीधे  कृषि  afer  सुलभ  करते  रहेंगे  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  भूमिहीन  ग्रामीण  लघु

 सीमान्त  कृषकों  से  ऋण  की  वसूली  करने
 पर  ऋण  स्थगन  को

 लागू  करने  तथा  उन  सीमान्त

 भूमिहीन  श्रमिकों  तथा  ग्रामीण .  जिनकी  घरेलू  att  2,4000  रुपये  प्रति  ag

 से  अधिक  नहीं  के  मामले  में  राहत  हेतु  विधायी  कार्यवाही  करने  के  लिए  मार्गदर्शक

 सिद्धांत  जारी  किए  हैं  ।  ग्रामीण  ऋण  को  सोपान वार  परिसमाष्त  करने  के  लिए  भी  विधायी

 कार्यवाही  करना  अपेक्षित  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  श्रतुसार  पश्चिम  ama  में  लाभभोगियों  की

 सम्भावित  संख्या  55,15,000  होगी महाराष्ट्र  में  शहरी  इलाकों  से  15,145  व्यक्तियों

 ग्रामीण  इलाकों  से  12,737  wast  को  ऋण  राहत  उपाय  द्वारा  लाभ  पहुंचाया  गया  हैं

 राज्यों  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 25  फाल्गुन  1897  )

 सहकारी  समितियों  हारा  जोखिम  तथा  गारंटी  निधियों

 606.  शी  वसंत  साठे  क्या  छवि  शोर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करा
 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  12  1976 के  टाइम्स  में  ''  रिस्क

 एण्ड  गारन्टी  फण्ड  बाई  गवर्नमेंट  कांट्रिब्यूशन्स  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 झोर  दिलाया गया  कौर

 यदि  at,  तो  उसमें  दिये  गये  विचार पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बाह  नवाज  :  हां ।

 राज्य  सरकारों  को  राज्य  स्तर  पर  राहत तथा  गारन्टी  निधि  गठित  करने  कौर

 उन्हें  प्राथमिक  स्तर  पर  बकाया  ऋणों  के  are  प्रतिशत  के  स्तर  तक  निमित  करने  के  लिए

 पहले  हीं  सलाह दी  गई  है  ।  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  पहले  ही  ऐसी  निधियों  का  गठन  कर

 लिया  यद्यपि  सरकार  का  निधियों  में  झ्रंशदान  अपेक्षित  स्तर  तक  नहीं  रहा  है  |  इस  मामले

 में  राज्य  सरकारों  को  कहा  जा  रहा  है  ।

 कृष्णा  नदी  से  नगर  को  जल  की  सप्लाई

 हू  बताने  की  कृपा 607.  श्री  एस०  डी०  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह
 करेंगे कि  :

 कृष्णा  नदी  से  मद्रास  नगर  तक  जल  लाने  पर  कितनी  लागत  जायेगी

 2  ह

 इसके  लिए  क्या  लक्ष्य-तिथि  निर्धारित  की  गई  है  क्योंकि  मद्रास  नगर  की

 यदि  विराम  जल  सप्लाई  तत्काल  चाल  हो  भी  गई  तो  उसके  बावजूद  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती

 जा

 निर्माण  कौर  प्रवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (svt  हर  किशन  लाल  :  तथा  (a)

 सुचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 पाल का  निर्यात

 608.  थी  किदवनायथ  झनझन वला  :  क्या  कृषि  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  चालू  के  बाजा  र  में  प्रवेश  करने  कौर  निर्वात  के  लिये  बड़ी  मात्ना
 में  उनका

 स्टाक  खरीदने का  विचार  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चालू
 के  निर्यात  के

 वर्षवार  आंकड़े  क्या  हैं
 सनौर

 वर्ष
 1976-77

 के  लिये  sire  के  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  देश  में  झालू  का मुह
 थ  जाने न  ष्बच्झ  जाग  की संभावना है  जेसा  कि  गत

 नच  प्याज  के  मामले  में हुआन  था  ;
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 देश  की  वार्षिक  आन्तरिक  आवश्यकता
 कितनी  है  कौर  क्या  उसे  त्व  पूरा  किया

 ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपयंत्री  प्रभु दास  कुछ  हद  तक  ।

 गत  3  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  की  गई  ग्रा लू  की  मात्रा  नीचे  दो  गई  है
 ——

 मात्रा

 टन )  रुपयों  में  )
 1972-73  3,149  20,87

 1973-74  3,784  23.56

 1974-75  9,355  68  67

 av  1976-77  के  लिए  aia  के  निर्वात  का  लक्ष्य  30,000  मीटरी  टन  से  प्रतीक  हैं  ।

 कुल  निया  थोड़ी  मात्रा  में  किया  जाता  इसलिए  इससे  मूल्य  नहीं  बढ़ेंगे  ।  दूसरी  तरफ

 उचित  स्तर  पर  मूल्यों  के  स्थिर  होने  की  संभावना  है  ।

 are  की
 ग्राहक  रिक  आवश्यकताओं  के  संबंध  में  कोई  ठीक-ठीक  म्रध्ययन  नहीं  किया  गया

 केवल  देशी  उत्पादन  से  ही  पुरी  आवश्यकता  पुरी  कौ  जाती  है  ।

 Drop  out  at  Secondary  Stage

 609.  Dr.  Lagi  narayan  Pandeya:  Willthe  Minister of  Education,  Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  Wh2ther  out  of  cporesof  chil{ren  and  youth  in  the  age  group  of  1500  25.0  years  in  the
 courtry,  oly  1.25  c-ores  go  to  attend  Secondary  Schools  or  Colleges;

 (9)  ifso,  wether  the  reasonsfor  this  is  that  either  they  do  not  get  atmissionsor  the  education
 System  itself  is  defective;  and

 (c)  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  रे

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  D.P,  Yadav)  (a),  (b)  and  (c).  According  to  the
 ecisting  pattern  of  university  etucation  the  secondary  Stage  is  considered  to  be  from
 ८  1५555  IX~—X(/X[[ for  wich  the  normal age  group  is  15  The  enrolment  figure  for
 tie  year  1973-74  at  this  stage  is  about  व  फप  crores.

 iile  tie  $-2t2  Governmeits  have  bee’  striving  to  expand  the  facilities  for  Secondary  Hdu-
 cation  85  well  as  270४४  its  quality  the  Natioral  Policy  Resolution  oes  not  visualise  univer.
 SalisatioM  of 2  1  1:11  yn  scm  tary  level.  It  has  baea  the  experienceofthe  Government  that
 eirolm21t  in  colleges  has  exoaidet  far  too  rapidly  resulting  in  lowering  of  standards  in  many

 iasticu:i>  1s  add  cyusidg  Frustration  among  college  graduates  because  of  their  inability  to  find
 suitadle  jobs.  T.1z  scratezy  of  t2velopment  of  higher  education  is  that  expansion  of  enrolment
 590  ui  है  "05  steictly  regulate!  waile  etsuring  that  persons  belonging  to  economically,  socially
 aid  eduzationally  backwued  Sections  of  society  are  etlabled  to  benefit  from  good  quality  higher
 education,

 लकद  में  महिलाओं  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 610.  श्री  faa  रंजन  दास  मुनी  :
 कया  समाज  कल्याण  शौर  संस्तुति  मंत्री

 यह
 बताने की  क्या  करेंगे  :

 क्या  बहुत  सी  महिला ग्र ों  ने
 हाल  ही

 में  क्रिकेट  सहित  wae  खेलों  में  बड़े  पैमाने  पर  भाग

 लेना  आम्म  कर  दिया है  ;  atc
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 यदि  तो  क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय महिला  बर्ष  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में  महिला

 खरलक्दों  के  संविधान  हेतु  एक  बड़ी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई

 दिक्षा  ake  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  अरविंद नेताम  )

 att  1975  के  दौरान  महिलायें द्वारा  खेल  कदों  में  भाग  लने  में  पर्याप्त विधि

 हुई  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  ag  समारोह  के  एक  भाग  के  रूप  में  राज्य  तथा  राष्ट्रीय  स्तरों

 पर  1975  में  महिलाओं के  लिए  विशेष  खेलकूद  कार्यक्रम  आयोजित  किए  गए  थे  ।  नवम्बर  1975

 नई  दिल  में
 राष्ट्रीय  महिला  खेलकूद  समारोह

 में  अनेक  राज्यों की  लगभग  1500

 महिला-खिलाड़ियों  ने  भाग  लिया  था  ।  इन  fate  खेलकूद  कार्यक्रमों  के  लिए  भारत  सरकार  ने

 7  लाख  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  की  थी  ।

 1975 के  दौरान  इंग्लैड  में  प्रायोजित  विश्व  erat  प्रतियोगिता  में  भाग  लेने

 के  लिए  राष्ट्रीय  महिला  हाकी  टीम  प्रायोजित  की  गई  थी  are  197  1976  के

 दौरान  मद्रास  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  हाकी  टर्नामिन्ट  आयोजित  किया  गया  था  ।  इन  दो  प्रतियोगिताओं

 में  भारत  द्वारा  भाग  लेने  के  लिए  कुल  2.  34  लाख  रुपये  के  अनुदान  सं स्वीकृत  किए  गए  Al  1975-76

 के  दौरान  भारत  में  भारत-न्यूजीलैड महिला  क्रिकेट  टैस्ट  प्रायोजित किया  गया  था  ।  नेताजी  सुभाष

 राष्ट्रीय खेल  कद  पटियाला  ने  भारतीय  टीम  को  प्रशिक्षित  किया  था  ।

 महिलाश्रों  के  खेलकदों  के  प्रति  उत्पन्न  रुचि  को  भविष्य  में  बरकरार रखा  जाएगा  कौर  इसने

 लिए  भारत  सरकार  उपलब्ध  स्त्रोतों  की  सीमा  में  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  की  व्यवस्था

 करेंगी ।

 खाद्यान्नों  को  वसूलो

 611.  थी  समर  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 प्रत्येक  राज्य  ने  विगत  च्  फसलों  का  के  लिये  क्या  en  निर्धारित  किये  कौर

 प्रत्येक  उन  लक्ष्यों  को  कहां  तक  पुरा  कर  सका  ;

 वसूल की  गई  फसलों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  ने  कितना  मूल्य  सदा  किया

 उन  राज्यों  के  नाम  बया  हैं  जिन्होंने वसूल  की  गई  फसल  के  लिये  बोनस  अथवा

 रोधी  सदा  की

 किसी
 राज्य  में

 ऐसी
 प्रमुख  फसलों

 की
 स्वेच्छा  से  बिक्री  की  गई

 ;  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य हैं  ;

 (=)  प्रत्येक  में  भारत NUY  भारत  य  खाद्य  निगम  तथा  चावल  मिल-मालिकों  हारा  की
 गई  वसूली

 संबंधी  झांक ड़े  क्या  हैं  झ्र ौर  प्रत्येक  राज्य  में  चावल  मिलों  को  क्या-क्या  लाभ  दिये गये
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 कृषि  घोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रग्यासाहिव  To  :  wife

 सुचना देने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  (  1)  |

 ate  (7)  इस संबंध में  पूर्ण  जानकारी  राज्य  सरकारों से  प्राप्त  की  जा  रही  है

 शौर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 47,24  लाख  मीटरी  टन  की  कुल  अधिप्राप्ति में  लगभग  14.90  लाख  मीटरी

 टन  चावल  के  हिसाब  से  घान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सीधा  श्रधिप्राप्त  किया  गया

 जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  (  विवरण--एसा  )
 *

 जहां  तक  चावल  मिल  मालिकों

 द्वारा  अधिप्राप्ति  करने  का  सम्बन्ध है  प्रत्येक  चावल  मिल  मालिक  के  बही  खातों  के  संदर्भ  में  ही  ग्रुप  गीत

 सुचना  एकत्रित  करनी  होगी  ale  इस  सुचना  को  एकत्रित  करने  में  जो  समय  लगेगा प्रौढ़  प्रयत्न करने  पढ़ें  गे

 वे  जिस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  हैं  उसके  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।  इसी  प्रकार  यह  भी  ठीक-डिक  बताना

 कठिन है  कि  प्रत्येक  राज्य  की  चावल  मिलों  को  यदि  कोई  लाभ  दिए  जातें  हैं  तो  उनका  क्या  स्वरूप  होगा  ।

 भारतीय  ara  निगत  के  ara  भंडार

 612.  श्री  सिर  गह
 :

 क्या  कृषि  wile  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ()  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  खाब  भंडारों  की  संख्या

 (a)  भारतीय  खाद्य  निगम क  स्वामित्व  वाले  प्रथ  वरा  उसके  द्वारा  निमित  किराए

 घर  लिए  संरचना ग्र ों  या  इमारतों  का  कया  ब्यौरा  है  ;

 (a)  भारतीय खाद्य  निगम  ने  वर्ष  1973  से  1975  के  दौरान  किराए  पर  ली  गई  ऐसी  इमारतों

 के  लिए  कुल  कितना  किराया  दिया  ;

 क्या  किराए  पर  at  गई  ऐसी  इमारतों  के  चयन  तथा  उनका  निश्चित  करने  के

 मामलों  में  भ्रष्ट  तरीके  ध्रपनाये  जाने  के  बारे  में  विभिन्न  स्तरों  पर  भारतीय  खाय  निगम  के  मधिकाशियों

 को  शिकायतें मिली  हैं  ;  कौर

 (e)  यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  तथा  ऐसीਂ  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  को

 गई  हैं  ?

 कृषि  भ्र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  भ्णष्णासाहिब पी०  :  1,542  1

 एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 1973-74 शौर  1974-75 के  दौरान  11,  68  करोड़ रुपये  ।

 att  (=)  इस  सम्बन्ध  में  जब  कभी  शिकायतें  प्राप्त  होती  उनकी  जांच  कीਂ  जाती

 है  at  जहाँ  कहीं  भ्रावश्यक  होता  है  निगमों  के  फोन  उपयुक्त  कार्यवाही  की
 जाती है  ।

 onion

 *
 में  रखे  गये

 ।  बेखिए  dem  एल०  tto  10442/76]
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 विवरण

 राज्य का  नाम
 गोदामों  की

 किराये  के  गोदामों

 सख्या  की  संख्या
 पि

 ध्वान्त  प्रदेश  21  92

 10  114

 16  39

 33

 हरियाणा  24  37

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू एवं  कश्मीर

 16  54

 19

 10  31

 मध्य  प्रदेश  36  180

 एन०  द्  एफ०  रीजन  29

 14  38

 91  16

 32  76

 तमिलनाडु

 सत्तर  प्रदेश  36  176

 पश्चिम  बंगाल  16  216

 el

 जोड़  352
 1190

 a

 सकल  जोड़  1542

 छा

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  पुनर्गठन

 613.  को  समर  क्या  कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  पुनर्गठन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  है  ;  कौर

 इसकी  ara  संचालन  व्यवस्था  में  विभिन्न  मदों  पर  कारी
 at

 कम  करने  के  लिये  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 दूषि  श्र  सिवाय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रण्यासाहिब  पी०  :  जी  नहीं  ।
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 प्रशन  at  नहीं  उठता  ।

 निगम  ने  किफायत  करने  संबंधी  विभिन्न पग  उठाए  हैं  जिनमें  राज्य  सरकारों  के  खाद्यान्नों  की

 सप्लाई  करने  के  लिए  पुर्व-भुगतान की  प्रणाली  शुरू  वित्तीय  कौर  रोकड़  प्रबन्ध  पर  कड़ी  निगरानी

 आन्तरिक  लेखा  परीक्षा  कौर  प्रत्यक्ष  जांच  दलों  को  सुदृढ़  किस्म  नियंत्रण  उपायों  को  लागू

 चूहों  कौर  पक्षियों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  तकनीक  को

 अधिक  किफायती  बबर  तथा  प्लिंथ  भण्डारों  का  अधिक  इस्तेमाल  करना  भी  शामिल  है  ।  निगम  ने

 प्रशासनिक  लागत  की  नियंत्रण  योग्य  मदों  जैसे  समयोर्पार  कौर  यात्ना  स्टाफ  कारों पर  व्यय

 टेलीफोन  के  खच  में  किफायत  लने  के  तीव्र  कार्यक्रम  को  भी  शुरू  किया  है  ।

 दिल्‍ली  में  श्रनघिक्त  कालोनियों  का  गिराया  जाना

 614.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  निर्माण  ake  श्रीवास मंत्री  te  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 दिल्‍ली  में  प्रभी  झीर  कितनी  safe  कालोनियां  शिराई  जानी  हैं  ;

 पुनर्वास  कालोनियों  मे  कितने  लोग  बसाये  जा  चुके हैं  ;

 दिल्‍ली  के  खिचड़ी  कल्याण  त्रिलोकपुरी  तथा  खेलगांव  पुनर्वास  कालोनियों

 में  इतनी-कितनी  sea  मुख्य  की  राशन  की  दुग्ध-केन्द्र  पेय  जल

 की  व्यवस्था  तथा  wa  सुविधायें  दी  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  इन  लोगों  को  वहां  अपने  मकान  बनाने  के  लिए  नकद  AT  सामग्री  के

 में  कोई  सहायता  देगी  '  कौर

 (8)  यदि  तो  उसक  ब्यौरा क्या  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  सके  :  दिल्‍ली में  प्रगति  कृत

 कालोनियों  का  क्सग-इरान  अध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  नियुक्तਂ  की  थी  ताकि  इन

 कालोनियों  के  भविष्य  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  जा  सके  ।  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  ।

 सरकार  ने  रामसती  की  fats  पर  झ्र भी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया है  शर्त  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं

 दी  ना  सकती
 ।

 झुग्गी  झोंपड़ी  उन्मूलन  योजना  के  घ्नन्तगेंत  विकसित  की
 गई  पुनर्वास  कालो  नियों

 में

 लगभग  एक  लाख  परिवारों  को  अब  तक  बसाया  जा  चुका  इन  में  से  लगभग  55,000  परिवारों

 को  1975  से  बसाया गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  खेलगांव  का  पुनर्वास  कालोनी  के  रूप  में  विकास  नहीं

 किया  हैं  ।  खिचड़ी  कल्याणपुर  तथा  fading  पुनर्वास  कालोनियों  के  सम्बद्ध  में  स्थिति

 लिखित  है  ——

 72.0  पवन  9  स्थानीय  पणन  एक  सब-डिस्ट्रिकट स्थल  सदनਂ  की  व्यवस्था

 है  ।  प्रत्येक  पणन  स्थल  में  7  2  छोटे  शापिंग  तथा  प्रत्येक  स्थानीय पवन  केन्द्र  में  131  दुकानों

 की  व्यवस्था  2  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  के  लिए  32  स्थलों  तथा  प्राथमिक  स्कूलों  के  लिए

 50  स्थलों की  व्यवस्था  el  पेय  जल  की व्यवस्था  करने के  लिए  सब  तक  480  हैण्ड  पम्प  लगाये
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 गए  दो
 बस  एक  दो  एक  एक  डाक  तथा  तार

 एक  ध्रर्निशमन  1  संसार  दो  पुलिस  स्टेशनों  कौर  11  श्रौषघालपों  जैसी  अरन्य  नागरिक

 सुविधाओं की  भी  व्यवस्था  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण द्वारा  जब  तक  286  ट्यूब  लाइटों  तथा

 408  बल्ब  लाईटों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  530  सार्वजनिक  शौचालय  भी  उपलब्ध  किए  गए  हैं  ।

 महीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 शैक्षिक  संस्थानों  को  संख्या  में  वृद्धि

 615.  श्रोत तो  पार्वतो  कृष्णन :  कपा  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्कूल  स्तर  की  शैक्षिक  संस्था  घरों  की  संख्या  में  वृद्धि हुई  है  ;

 यदि  तो  उसके  लक्ष्य क्या  हैं  ;

 1973-74,  1974-75  कौर  1975-76 में  मिडिल  तथा  माध्यमिक

 स्कूलों  को  जाने  वाले  लड़कियों  तथा  लड़कों  का  प्रतिशत  हैं  ;  भ्र

 जनसंख्या की  तुलना  में  उनका  कुल  अनुपात  कितना ह
 ?

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  एस०  नरुल  :  जी  न

 (a),  ्र
 ब्यौरे  श्रतुबंध

 ॥ ह  ii
 तथा  बारिश  मे

 दिए गए  हैं  ।  [1975-76  व्

 से  संबंधित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  प्रिंयालय  मैं  रखे  गए  देखिए  एल०

 to
 10443/76]

 भूमिहीनों  को  केन्द्रीय  सहायता |

 616,  श्री  नारायण  चन्द  क्या  कृषि  att  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  |

 कि

 (a)  क्या  भूमिहीनों  को  जिन्हें  20  at  प्रतीक  कार्यक्रम के  ध्रन्तगत  भूमि  दी  जा  रडी

 aaa  की  उपकरण  अन्य  सामग्री  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  तथा  संघ  क्षेत्रों

 को  सरकार  का  विचार  सहायता  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  उन्हें  किस  प्र कार  की  सहायता  दी  जा  रही  है  कौर  प्रत्येक  पर  इसका

 वित्तीय  प्रभाव  होगा  ?

 कृषि  site  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री | श्री  प्रभु  दास
 :.  आर  (&  भूमि  की

 प्रीतम  सीमा  संबंधी  कानूनों के  क्रियान्वयन  द्वारा  प्राप्त  की  फ़ालतू  भूमि
 के  अ्रलाटियों  को  सहायता

 प्रदान  करने  के  लिए  2.5  करोड़  रुपए  को  अनुमानित  लागत  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  ।  इस

 धनराशि  को
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना वधि

 में
 खर्च  करने का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  योजना  उन
 क्षेत्रों
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 1976

 में  लागू  होगी
 जो

 लहू  कृष
 क  विकास  एजेंसी  मानत  तथा  कृषि  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  शौर  कमांड  क्षेत्र  विकास  जैसी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  अन्य  योजनाओं  के  अंतरगत  नहीं  ara  ।  इसमें

 फालतू  भूमि  के  प्रत्येक  श्रलाटी  को  खेती  के  लिए  आवश्यक  खादानों  की  खरीद  ale  उनकी  तत्काल

 खपत  की  श्रावश्यकतायें  पूरी  कतरने  के  लिए  प्रति  मौसम  प्रति  हेक्टर
 250

 रुपए  का  अनुदान  देने का

 प्रस्ताव है  ।  यह  सहायता पहले  दो  कृषि  मौसमों  के  लिए  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 mater  भूमि के  एक
 भाग

 को
 खेतों

 के  ध्रंतगंत  लाने  से  पहले  उसमें भूत
 म  कन्नूर

 बांघ  बनाना  arte  जैसी  भूमि  विकास  की  सरल  क्रियायें  करने  की  जरूरत  होगी  ।  ऐसे  प्रयोजनों

 के  लिए  उन  अलॉटियों  को  प्रति  हेक्टर  500  रुपए की  दर  से  सहायता देने  का  प्रस्ताव  है  जिनकी  भूमि

 क्षा  विकास  करने  की  श्रावश्युकता  उन्हें  इस  धनराशि का  so  प्रतिशत  श्रमदान  के  रूप  में  ौर

 50  प्रतिशत ऋण  के  रूप  में  दिया  जायेगा  ।

 आवश्यक निधि  की  पहली  किश्त  राज्यों  को  निर्मुक्त की  जा  रही  है  ।  प्रत्येक  राज्य  की

 आवश्यकता  का  तत्काल  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  सहायता  इस  शर्तें  पर

 जाएगी  कि.वाश्तव  में  कितनी  भूमि  वितरण  किया  गया  गर्त  राज्यों  द्वारा  फालतू  भूमि

 pt  वितरण  कर  लिए  जाने  के  बाद
 उनकी

 आवश्यकताओं  का  समय  समय  पर  हिसाब  लगाना

 होगा

 सामुदायिक  विकास  खंड

 617.  श्री  नारायण  चन्द  लरश्ाआर क  द ि  :
 क्या  कृषि  भर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे

 कि  ः

 देश  के  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य क्षेत्रों  मे ंसामुदायिक  विकास  खंडों
 की  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  कुछ  राज्यों  द्वारा  विशेष
 रूप  से  cada  शोर  पिछड़े  राज्यों  द्वारा  जहां

 जनसंख्या  बिखरी  हुई  इन  खण्डों
 के  क्षेत्राधिकार का  पुन व्यवस्थापन  करने  भ्र इस इस

 प्रकार

 नकी  साया  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  पु नर व्यवस्थापन  किस  प्रकार का  होग  घौर  प्रत्येक  राज्य  में  सामुदायिक

 विकास  खंडों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  कौर  इन  प्रस्तावों  को  भारत  सरकार  के

 पास  कहां  कहां  से  भेजा  गया  है  ?

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शाहू  नवाज
 :  प्रत्येक

 केन्द्र  शा  सित  क्षेत्र  में  सामुदायिक  विकास  खंडों  की  संख्या  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 व
 यह  विषय  राज्य  क्षेत्र  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  इसलिए  भारत

 सरकार  के  पास  सूचना  उपलब्ध  नदीं  है  ।
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 सामुदायिक  विकाश  खंडों  कौ  राज्यवार  संध्या

 1.  केन्द्र  ा  त  ae

 1.  प्रान्तर  प्रदेश  *  चक  324*

 क़सम  e  130

 587

 7
 बिहार

 गुजरात
 218

 87 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  63

 जम्म तथा  कश्मीर
 73

 कर्नाटक  175**

 .  144

 10.  मध्य  प्रदेश  457

 11.  343

 12.  ATT  14

 24 13.

 14.  TT  नड़  21

 15.  314

 पजाब  117 16.

 17.  232

 18.  मिलना ड  374

 19.  17
 त्रिपुरा

 20.  उत्तर  प्रदेश  “675

 335 21.  पश्चिम  बंगाल

 22.  भ्र ंड सान तथा  निकोबार  *

 23.  भ्रषणाचलਂ  प्रदेश  43

 24.  चडोग्ढ़

 25.  दादरा  तथा  नागर  हवे वी

 26.  दिल्ली

 27.  दमन  तथा  दीव  12

 28.  ह

 20 29.  चक

 30.  पश्चिमी  ध  ी  ी  ग  क  4

 faa  भारत  e  *  ध  .  5026

 *  ster  प्रदेश ने  सोमवार  श्रेणीकरण  संप्रति  नया  श्रे  गी करण  सामान्य तया  प्रगतिशील

 खंड  )  शुरू  किया  हैं  ।
 ae  कर्नाटक  ने  1-4-1969  से  खंडों  का  सोपान वार  श्रेणीकरण  समाप्त  कर  दिया है  ।

 -eee  लक्षद्वीप ने  इन  खंडों  का  विशेष  ost  के  रूप  में  श्रेणीकरण  किया है
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 Written  Answers  Phal  gun
 द

 a  25,  1897
 (Saka)

 Excavation  of  Places  Connected  With  Lord  Buddha  in  M.P,

 18,  Shri  प  Dixit  Willthe  Minister  of  Education,  Social  Welfare  And  Culwre

 be
 plexs  ed  to  State  :

 (a)  whether  Goverr  met t  have  uncer  their  a  propesal  forc  atryir g  cut  excever
 tions  in  those  places  in  Machya  Pracesh  which  are  Cirectly  corrected.  with  Lead’  Buccla  3

 (0)  number  of Places  at  which  excavaticrs  Fave
 beer

 méce  fe  1६.1;  0

 (0)  results  of  the  excavations  mace  so  farin  Machya  Pracesh  ?

 The  Minister  of  Education,  Socia]  Welfare  ard  Culture  (Prof.  Nurul  Hagan):
 (a)  According  to  the  Programme  of  explorations  anc  excavations  approved  by  the  Central
 Advisary  Board  of  Archaeology,  there  isno  proposal  to  carry  out  excavations  in  Machya  Pradesh
 at  places  directly  connected  with  Lord  Buddha.

 (b)  The  principal  Buddhist  sites  so  far  excavated  in  Machya  Pradesh  incluce  Bhaghut
 n  District  Satna,  Sat  chi  in  district  Raisen  ard  Siryurin  District  Raipur.

 (c)  At  Bharhut  the  Grourc-plan  of a  उधा क  and  a  portion  of  the  Great  railir g  ofthe  easter!  =
 tateway  complex  Were  broughite  Jigh  t.  The  latter  waStemcvec.to  the  Inciar  Muceum,  Calcutta.
 At  Sarchi,  theremains  of  Siutas,  mcnaStries  थ  1.0  tem  ples  were  laic.  bare  while  at  Sirpur  remains.

 of  Buddhist  Temples  ard  Vibaras  were  discovered  it.clucir g  a  Swastika  shaped  morastery.

 Irrigation
 Schemes  of

 Madhya  Pradesh  Pendin  g  with  Central
 Government

 4619.  Shri  C.Dixi  ः  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  irrigation  te
 pleased

 to
 |  State  :

 (a)  whether  any  big  and  meCium  irrigation  schemes  of  Machya  Pracesh  are  petCir g  with
 tral

 Government

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ;  and

 (c)  when  are  they  likely  to  be  cleared  by  the  Central
 Government

 ?

 ह थ । |  Deputy  Miniéter  in  the  Ministry  of  Agriculwure  and  irrigation  (Shri  K.N.  Singh):
 27  medium  irrigation  schemes  of  Machya  Pracesh  are  pendirg

 clearaf'ce
 (a)  to  (c)  14  major  and

 ects  have Vert  ment  of  India.  Out  of  these  6  mecjum  pro  |  teen  fourd  sccep-
 table  by  the  Advisary  Committee  of  the  plarnirg  Commission  for  clearatice.

 3  major  and  3  medium  schemes  are  in  Narmaca  Basin  which  are  uncer  dispute.  Clearance
 ese

 Projects
 can  be  considered  after  the  Nai  maGa

 Dispute  is
 resolved.

 Comments  on  6  major  and  9  medium  Schemes  have  been  Sent  to  State  Govert  mettard  their
 replies  are  awaited.  This  ifcluces  oNe  major  scheme  in  NarmacGa  Basin,  accord  for  clearer  ce
 of  which  was  reached  by  agreemelt  anior  the  हटाए  states  in-  March,  1975.

 Remaining  §  major  and  9  medium  Schemes  are  in  various  stages  ofscrutiryin  tke  Cenine}
 water  Commission,  Department  of  Agriculture  and  the  Ministry  of  Finance.

 These  projects  will  te  cleared  for  ह  clusion  in  the  State’s  Ceveloy mer  t  plan  after  they  are
 found  technically  feasit  le,  ccc?  cmiceliy  Victle  arc  ecesfary ह  fur.cs  mace  availatlebythe  State
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 Allocation  for  Urban  and  Rural  Housing  in  sth  Plan

 ‘to  State
 620.  Dr.  Laxm|  narayen  pandeya:  Will  the  Mnisterof  Warks  and  Housing b:  pleased

 (a)  porcentage  of  the  total  population  of  thecuntry  having  no  housing  facility  :

 (0)  percentage  of  the  rural  and  ucb
 having  highest  percentage  thereof  ;  an

 an  areas  out  of  it,  Separately  and  the  name  of  the  State

 (c)  amount  allocated  or
 estimated  provision  for  urban  and  rural  housing  in  Fifth  Plan  ?

 mttiah):  (a)  and  (०)  हूँ  is  presumed  that  information  is  required  about  these  persons  who  are
 The  Minister  of  Works  and  Houging  and  Parliam  :atary  Affairs  (ShrikK,  Raghura-

 Not  Staying  in  houses  but  livin
 of  such  houw3eless  people  in  t  he

 ॥  paverm=nts  etc.  According  to  the  1971  Cansus,  the  percentage
 couitry  was  0°36  of  the  total  population,  Te  percentage  of

 houseless  population  in  rural]  aid  urban  ir  28५  was  0°35  and  0°43  respectively.  The  States
 having  highest  percentage  ofhouseless  population  were  M  \harshtra,  Mathya  Pradesh  and  Gujarat

 (c)  Tate  Fifth  Pla  dosum  nt  has  not  yet  been  finalise  However,  in  the  draft  Fifth  Five
 Year  Plan,  a  tentative  p-ovision  of  Rs,  348+09  crores  has  beet’  matte  for  urban  and  rural  housing
 schemesin  the  C2ntral  and  State  sectors.

 नकदी  फ्लो  के  लिये  waver  ate

 621.  भो  बसंत  साठे  :  क्या  हकीम  we  सिचाई  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  समव  पर  कार्यवाही  करने  शरीर  होती  निर्धारण  के  लिए

 आवश्यक  देने  की  दृष्टि  से  राज्य  स्तरों  पर  उपयुक्त  गठन  करते  हुए  केन्द्रीय  स्तर  पर

 तबा  ग्न्य  महत्वपूर्ण  नकदी  फलों  के  लिए  फाइल  रिपोर्ट  बोर्डे  को  स्थापना  करने  का

 विचार  है  ;

 क्या  हमारी  श्रावश्यकताग्ं  के  लिए  इसे  झध्रधिक  कारगर  अर  अनुरूप  बनाने  की

 दुष्टि  से  बिमान  पद्धति  का  नवीकरण  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  भोर  सिवाय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु  दास  :
 (3)  मोर

 कपास  श्रद्वा  ag  ननदों  फलों  के  लिए  wrt  सुचना  बोड़  स्थापित  करने  के  लिए  इसे

 समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  कपास  सहित  मुख्य  फलों  के  उत्पादन  कौर  क्षेत्र  के  प्रां कड़े

 सही  सही  य्रौर  समय  पर  प्राप्त  करने  को  उद्देश्य  से  योजना  के  श्रन्तगंत  दो  स्कीमें  कार्यान्वित  को

 जा रही  इन  यो  जोरों में  से  एक  का  उद्देश्य  प्रत्येक  राज्य में  20  प्रतिगत  चते ऋनके  हुए  गाव  मेँ  बुवाई

 के  पश्चात्‌  शीघ्र  ही  प्राथमिक  गगन  के  अधार  पर  मुख्य  फसलों  के  श्रन्तगत  क्षेत्र  का

 विश्वतनोय  ale  सामाजिक  म्रतुमान  लगाना  इस  समव  ag  योजना  नियमित  सुचना  एजेंसी

 वाले  13  बड़े  राज्यों  में  चालू  प्रत्य  स्कीम  में  नमूने  के  0,000  गांवों  में  पटवारियों  are

 गहन  परी जे का  के  बाद  गणना  करने  कौर  प्रमुख  फसलों  के  नमूने  के  30,000  खेतों  में  फल

 की  कटाई  के  समव  के  ग्र तू मान  प्रस्तुत  करने  को  व्यवस्था  है  ।  कपास  के  लगभग  1,800

 बघ्रयोगों  का  निरीक्षण  किया  जाना  है  ।  निरीक्षण  क्र  फोल्ड  ard  योजना  मंत्रालय  के  सांख्यिकी

 विभाग  के  राष्ट्रो  नाना  afar  संगत  का  दीप  ian  स्टाफ  झर  राज्य  सरकारों

 का  पूर्णकालिक  सांझपकीय  स्टाफ  करता

 हर
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 Fjzation  of  Sugarcane  Prices

 622,  Shri  Janeshwar  Mishra  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be
 pleased  to  state

 (a)  how  far  the  State  Governments  and  the  sugar  mills  have  implemented  decision
 re  ‘ding  the  sugarcate  prices  fixed  by  Government  for  the  curreDt  year  an

 (0)  whether  sugarcane  prices  have  increaSed  or  Cecreased  vis-a-vis  the  rising  cost  of
 irrigation  facilities  and  fertiligers  as  compared,  to  that  of  Jast  year  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shab
 Nawaz  Khan):(a)  What  the  Central  Government  fixis  only  the  statutory  minimum  cane  prices
 payable  by  different  factories  under  the  system  of  partial  control  on  sugar  prices,  the  factories
 are in  a  position  to,and  do  generally,  pay  for  the  cane  prices  higher  than  the  statutory  minimum
 prices.  The  higher  prices  are  settled  by  negotiations  between  the  factories  andthe  growers,  often
 through  the  good  offices  of  the  state  Governments.

 (b)  The  higher  cane  prices  being  paidin  most  of  the  zones  this  year  are  more  or  less  the
 same  as  what  were  paid  last  year,  and  being  based  on  segotiations,  should  be  taken,  by
 and  large, to  cover  the  cost  ofirrigation  facilities,  fertilisers,  etc.  Keepingin  viewthe  impor-
 tant  need  for  maintaining  the  bene  fits  already  accuring  from  the  several  anti  inflationaly  measue
 taken  by  Government,

 Funds  to  Various  Universites  by  U.G.C.

 $623.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Education,  Sccial  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  checktoensure  that  the  funds  allocated  by  U.G.C.  are  utilised
 properly  by  the  receiving  universities  ;

 (b)  whether  Government  have  received  complaints  from  several  institutions  atcut  the  mis  se
 of  funds  provided  bythe  University  Grants  Commission  ;and

 (c)  ifso,  theirnames  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare]  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan:
 (a)  The  University  Grants  Commission  makes  grentsto  Universiticserd  College:  for  eppicved
 schemes  in  accordance  with  the  rules  and  procedures  laid  dcwn  for  these  sckc  mes.  Giints  ४16
 released  in  suitable  instajIment  after  taking  into  01510 121: (1.  the  report  16  8८111  pike  picpicss
 of  expenditure.  The  universities  and  colleges  receiving  grent  frcmthe  Ccm  missicy.  are  required
 to  furnish  audited  statements  of  accounts  and  utilization  certificates  issuea  Ly  ike  evditors.

 (b)&  (c)  Complaints  about  misuse  of  grants  sanctioned  by  the  University  Grirts
 toinstitutions  are  received  0  the  Government  as  well  as  the  Ccmmissicn.  Ccmplaints
 have  bzen  received  inter  alia,  in  respect  of  the  :

 Name  of  the  University

 Allahabad

 2  Bombay

 Delhi

 Name  of  the  Colleges

 x  Arya  College,  Ludhiana

 2  Bajali  College,  Pathshala

 3  Daxyanand  Education  Society’s  Science  College  Latur.

 4  Dayanand  Education  Society's  Arts  College,  Latur,

 D.S.  College,  Aligarh.
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 ष्  D.B.S.  College,  Kanpur.

 7  Deogarh  College,  Sambalpur.

 8  Gyan  Mandir  College,  Neemuch.

 Government  College,  Barwaha.

 p fe)  Government  College,  Kota.

 ह ए  Institure  of  Oreintal  Philosophy,  Vrindaban.

 IZ  Jagiiwan  College,  Arrah.

 (3  K.L.S.  Yadav  College  ,  Nayadah.

 14  Nehru  Smarak
 P.G.  College,  Chakghat,  Rewa.

 be)  Panskura  Banamal,  College,  Panskura.

 16  R.L.S.  Yadav  College,  Bakhtiarpur.

 17  Ramakrishna  Sarada  Vidyamahapitha,  Kamarpukar.

 18  St.  Satyamma  Narsimha  Rao  Memorial  College,  Hayderabad.

 19  Shankar  College,  Yadgiri.

 Shaheed  Kedar  Nath  Degree  College,  Mauganj-

 S.  M.  D.  R.S.  D.  College,  Pathankot.

 22  Vidyanagar  College,  Calcutta.

 Tae  Commission  is  taking  necessary  steps  to  verify  the  facts  from  the  respective  Universities;
 Colleges  to  be  able  to  take  appropriate  action  in  each  case.

 Rights  to  form  Associations  by  Students  and  Teachers

 +624.  Shri  Janeshwar  Mishra  :  Wilithe  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and!
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  Government  have  under  their  consideration  a  scheme  for  making  redical:
 cang:sin  the  pattern  ofeducationin  the  country  during  emergency;

 (b)  whether  the  rights  of  students  and  teachers  to  form  associations  have  becn  curtailed
 under  the  said  schemes;  and

 (c)  Steps  taken  towards  making  radical  changes  in  education  in  addition  tothe  changes  im
 regard  to  the  formation  of  students  unions  or  teachers  associations  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Professor  S,  Nurul  Hasan):-

 (a),  (9)  and  (c)  A  Statement  is  enclosed.

 Statement

 (a),  (b)  and  (c).  The  National  policy  on  Education  lays  down  the  broad  basis  of  the  reor-
 ginisation  of  education  in  the  conutry.  Provisions  ofthe  National  policy  Resolution  and  a  number
 of  imoortant  measures  of  educational  reform  recommended  by  the  Education  Commission  and
 modified  by  the  Central  Advisory  Board  of  Education  from  time  to  time  are  being:  brought  to-
 the  notice  of  the  State  Governments.  The  Ministry  of  Education  hag  impressed  upon  the
 State  Governments  that  the  Emergency  may  be  the  occasion  when  these  measurescan  be

 implemented
 On  a  priority  basis.

 2.  The  Central  Advisory  Boards  of  Education  at  its  XOOXVITI  Session  held  at  New  Delhi  on
 November  27-28,  1975  reviewed  the  entire  question  of  educational]  reforms  and  edopteda
 number  of  resolutions  on  the  reorganisation  of  education  which  have  been  forwareced  to  the
 State  Governments  and  other  concerned  authorities  fornecessary  action.  The  procee  dings  of  the
 meeting  are  available  in  the  Parliament  Liberary.
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 3.  The  National  Council  of  Educational  Research  and  Training  has  published  a  curriculum
 of  the  10-year  school  after  detailed  and  extersiveis  discussion.  This  curticulum  which  iy  (05९1 ४८

 ag  the  basis  for  reorganisation  of  schooleducation  has  been  recommended  to  state  Goverr,mcnts
 for  agoption.  A  national  conference  of  educationists  was  held  in  August,  1975to  discuss  and
 finalised  the  curriculum.  The  NCERT is  also  preparing  syllabus  forthe  various  classes  on  the
 basis  of  thisi  currculumand  curriculum  forthe  +-2stage  with  emphasis  on  vocationalisation.  A
 conference  of  District  Education  Officers  was  convened  from  6--8  March,  1976to  discuss  the
 implem:ntation  of  the  new  educational  pattern.  A  Conference  of  Directors  of  State  Irstitutes  of
 Education  was  held  from  March,  1976  to  discuss  the  steps  to  be  taken  forthe  reorganisa-
 tion  of  Education  in  the  light  ofthe  reforms  adopted.

 4.  Non-formaleducation  programmes  to  cover  the  youth  has  been  intrcduce  din  110  districts
 eovering  द  5  lakhs  young  men  and  women.  The  National  Council of  Educational  Res¢2icl.cnd
 training  has  taken  up  experiments  in  non-formal  education  for  the  age  group  in  rural
 areas.  ः

 An  All  India  Conference  of  Principals  was  organised  by  the  Delhi  University  on  4th  and
 sth  October,  1979  with  assistance  from  University  Grants  Commission  to  discuss  some  importatt
 aspects  of  higher  ecucation  and  co  Craw  up  propoSals  for  a  meaningful  programme  of  action.

 6.  The  University  Grants  Commission  have,  through  Conference  of  Vice-Chancellors
 workshops  of  academic  community.  Zonal  Workshops  on  Exanmination  Reforms,  formulated
 many  programmes  for  re-casting  higher  education,  on  such  as  introduction  of  10+-2-+3  pattern,
 quality  improvement  programmes  including  examination  refdrms:  faculty  improvement  pro-
 grammes,  Science  and  humanities  improvement  programmes,  Support  for  reSearch  and  cevelop-
 ment  of  centralises  facilities  oN  inter-university  basis  and  schemes  relating  to  students  amanities
 and  youth  development  for  implementation  by  the  universities.  With  the  implementation
 of  these  in  right  earnest,  the  distortions  of  aca‘temic  life  may  be  corrected  and  an  atmosphere  of
 disciplined  stucy  may  be  created,

 7.  The  educational  programmes  incluted  by  the  Prime  Minister  in  her  26-point  economic
 Programme  are  being  implemented  vigorously.  Essential  commodities  such  as  faodgrains,
 pulses,  spices,  vaNaspatiandother  edible  oils,  teaanc  coffee,  sugar  and  the  like  are  being  sup-
 Plied  to  the  students  in  university/college  hostels  and  approved  lodgings  through  consumer (0
 operative  institutions  at  preferential/comcessional  rates.  According  to  the  reports  available
 2775  college  anc  university  hostels  serving  2,3  1,317  student  hostelers  have  been  benefited.  ce
 average  monthly  saving  of  mess  charges  per  stucent  has  been  between  s.  Io  and  Rs.  15  per
 mensum.  To  ensure  aVailability  of  text-bogks  anc  exercise  book  to  the  stucents  at  reason-

 the  Government  of  India  are  making  available  white  printing  paper able  rates  and  in  time,
 at  at  coMcessional  rate  to  the  extent  of  1'20  lakhs  tonnes  per  year.  sa  resultof
 this  tangible  reduction  in  prices  of  tex-books  and  prices  of  note-books  and  exercise
 books  has  been  report  The  prices  of  exercise-books  have  been  further  recuced  by
 4  (0  7  per  cent.  With  the  assistance  of  University  Grarts  Commission  899  Banks
 Books  have  been  opened  in  colleges  and  universities.  74587  Book  Barks  have  also  been
 opened  in  schools.  TheSe  measures  will  ensure  access  of  weaker  anc  poorer  Sectiols  of  the
 community  co  higher  education.

 8  The  Government  gives  considerable  importaMce  to  participation  of  the  stucents
 and  teachers  in  improving  educational  standards.  ley  are  eMicourage  to  form  associations
 for  constructive  activities  and  all  possible  support  15  provi  ‘ed  to  such  associations.

 उवेरकों के मूल्य में कमी के  मुल्य  में  कसी

 625.  सरदार  महेन्द्र  सिह  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  देश  में  के  मूल्य  में
 कभी  करने  के  लिए  हाल

 में
 कोई  fete  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  कया  उर्वरक  बेचने  के  लिए  कुछ  उचित  दर
 दुकानें  खोली  जायेंगी

 ?

 ef  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु वास  1975

 फास्फेट  ae  पोटाश  के  कतिपय  उबर कों  के  मूल्यों  में  कमी  की  गई  थो  +

 द्
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 grater  उबर कों  का  निवास  राज्य  सरकारों  के  नाम  किया  जाता  है  अर

 राज्य  में  उ  रनों  के  आंतरिक  वितरण  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  जहां

 तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  उर्वरकों  को  बेचने  के  लिए  उचित  मूल्य  की  दुकानें  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 द्वारा  शुरू  को  गई  परियोजनाश्रों  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  सम्बद्ध  होने  के  बारे  में  केन्द्रीय

 जाँच  ब्युरो  की  जाँच

 626.  शो  दाश  भूषण  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  ६

 क्या  सरकार  को  एसोसियेशन  are  वालं टरी  एजेंसी  फार  रुरल  डेबेलपर्मेट  द्वारा

 शुरू  की  गई  परियोजनाओं  के  साथ  सरकारी  कर्मचारियों  के  किसी  प्रकार  सम्बद्ध  होने  के  बारे

 में  जानकारी  है  दौर  इत  संगठन  तथा  इससे  सम्बद्ध  संगठनों  को  दिए  गए  अनुदानों  की  राशि

 कितनी  है  ;  ae

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  के  इस  प्रकार  सम्बन्ध  होने  के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  के  माध्यम  से  जांच  कराई  गई  है  बरारब  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  ग्रोवर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :.  व

 सुचना  णुकन्न  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाये गौ  |

 ग्रामीण  विकास  के  लिये  स्वेच्छिक  एजेन्सी  संघ

 627.  श्री  af  भूषण  :  क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  ग्रामीण  विकास  के  स्वैच्छिक  एजेन्सी  संघ  से  सम्बद्ध

 है  ;

 गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  तथा  cars  ने  देश  में  कांतिਂ  आन्दोलन  के  लिए

 कितनी  धनराशि  दी  ;  आर

 देश  में  क्रांतिਂ  आ्रान्दोलन  के  सम्बन्ध  में  गांधी  शांति  प्रतिष्ठान  तथा  अन्य

 संगठनों  के  कितने  व्यक्ति  जेल  गये  ?

 afa  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :

 व  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  आर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्ल  में  शराब  को  दुकानें  खोलने  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों  को  श्रीमती  देना

 628.  सरदार  agen  fag  गिल  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  राजधानी  में  शराब  की  दूकानें  खोलने  के  लिए  सरकारी  एजेंसियों  को  अनुमति

 देने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;  ate

 यदि  xr
 a  l  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्यो  है  ?
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 दिक्षा  झर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  मं  उप  मंत्री  प्ररविन्द  :

 आर  (@)  दिल्ली  प्रशासन  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  भारत  सरकार  द्वारा  जारी

 किये  गये  मद्यनिषध  सम्बन्धी  सिद्धांतों  के  भ्रनुरूप  प्रशासन  द्वारा  इस  मामले  जांच

 की  जा  रही

 पांचवें  योजना  में  स्कूल  खोले  जाना

 629.  शो  पी०  रंगा नाथ  दिलाया  कया  समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 पांचवीं  योजना  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  rata  खोले  गए  प्राथमिक

 श्र  माध्यमिक  स्कूलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ale  उनमें  कुल  कितने  छात्र  हैं  ;  झ्र ौर

 क्या  इन  स्कूलों  में  जरूरतमन्द  छात्रों  को  दोपहर  का  भोजन  दिवा  जाता  है  ?

 समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्रो  (sito  एस०  न्य्ल ्  अ्रौर

 a राज्य  सरकारों  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  2 ल्  सनौर  उपलब्ध  होने  पर

 सभा  को  भेज  दी  जाएगी  ।

 झाल  को  खेतो  के  लिये  मार्गदर्शी  योजना

 630.  श्री  पी०  मंगादेव  :  क्या  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उ  नके  मंत्रालय  ने  चालू  की  खेती  के  लिये  कोई  मार्गदर्शी  योजना  बनाई

 है  ;  ar

 क्या  इस  योजना  से  इस  वर्ष  oe  निर्यात  के  लिए  भी  शेष  रहेगा  ?

 कृषि शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  ः  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 प्राकृतिक  श्राथदाश्ों  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 631.  श्री  जून  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे कि  वर्ष

 19  75-76  के  दौरान  प्राकृतिक  श्रापदाों  पर  होने  वाले  व्यय  पुरा  करने  के  लिए  किन-किन

 को  उनकी  वार्षिक  योजना  सहायता  के  लिए  कुल  कितना  धन  प्राप्त  हुमा  है  ?
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 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  सरकार ने  वर्ष  1975-76

 के  दौरान  प्राकृतिक  आपदाओं  पर  व्यय को  पूरा  करने  के  लिए  निम्न  sat  को  योजना  के  लिए  श्रीराम

 सहायता  की  स्वीकृति  दी  है  :

 करोड़  में )

 आपदा  WTIet

 बिहार  बाढ़  9.75.

 गुजरात  बाढ़  तथा  चक्रवात  9.15

 ,
 उड़ीसा  arg !  7.55

 4  2.  50

 5  सिक्कम  सखा  0.73

 6  उत्तर  प्रदेश  6.20

 7  हिमाचल  प्रदेश  भूचाल  इस  मामले  पर  विचार

 किया
 जा  है  ।

 योजना  के  लिए  इस  झमाझम  सहायता  में  से  6-3-1976  तक  निम्नलिखित  धनराशि  दो  गई

 है  ——

 करोड़  में  )

 आपदा  6-3-1976  तक

 दो  गई  सहायता

 बिहार  बाढ़  5

 बाढ़  तथा  चक्रवात  5 गुजरात

 उड़ीसा  2.  50

 राजस्थान  1.25

 सखा  0.73 सीरम

 उत्तर  प्रदेश  2

 दविमाचल  प्रदेश  भूचाल  इस  मामले  पर  विचार

 किया  जा  रहा है  |

 कौर  सहायता  राज्य  सरकारों  द्वारा  बताई  गई  व्यय  की  प्रगति  के  आघार  पर  दी  जाएंगी  |
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 खेती  की  मशीनों  के  लियें  किसानों  को  ऋण  देने  सम्बन्धों  योजना

 632.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 उनका  मंत्रालय  एक  ऐसी  प्रणाली  लागू  करने  पर  विचारकर  रहा है  जिसके  अन्तर्गत

 ट्रैक्टर  जेसी  खेती  की  आधुनिक  मशीनें  उन  किसानों  को  ऋण  पर  दी  जाएंगी  जो  ऐसी  मशीनें  खरीदने

 में  wag  होते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय  ने  राज्यों  को  भो  ऐसे  कोई  निदेश  जारी

 किये  हैं  ;

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  बारे  में  कार्यवाही  की  झ्र ौर

 यदि  तो  पंजाब  सरकार  को  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी

 सहायता  दी  ?

 कृषि  और  fears  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  कृषि  ait  सिचाई

 मंत्रालय  ने  राज्य  क़षि  उद्योग  निगमों  के  माध्यम  से  17  बड़े  राज्यों  में  कृषि  मशीनरी  भाड़ा  केन्द्रों  की

 स्थापना  के  लिए  योजना  पहले  ही  प्रारम्भ  करदी  है  ।  इस  योजना  के  अन्तर्गत  इस  समय  250  केन्द्र  कार्य

 कर  रहे  है  कौर  फ़सल  काटने  वाला  कम्बाइन  ails  किसानों  को  किराए  पर

 देते  हैं  ।  इनके  2400  कृषि  सेवा  केन्द्र  बेरोजगार  उद्यमियों  द्वारा  भी  स्थापित  किए  गए  हैं

 कौर  जो  किसान  इस  प्रका'र  की  मशीनरी  न्हीं  खरीद  सकते  उन्हें  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  कर  |

 विस्तृत  हिदायतें  उन  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गई  थी  जहा  कि  उपरोक्त  योजनाएं

 आरम्भ  की  गई  है  ।

 पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  ने  12  मशीनरी  भाड़ा  केन्द्रों  की  स्थापना  की  है

 are  किसानो  को  किराए  पर  टैक्टर  ae  कम्बाइन  प्रदान  कर  राही  है  ।  इसके  प्रतिष्ठित  योजना  के

 ग्रस्त  त  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण  तथा  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  तथा  कृषि  से  वा  केन्द्रों  की  स्थापना

 के  लिए  कार्य  कर  रहे  149  प्रतिष्ठित  क़षि  सेवा  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  जो  किसानों  को टू क्टर  एवं

 इनों  द्वारा  कृषि  संबंधी  सेवाएं  उपलब्ध  कर  रहे  हैं  |

 भारत  सरकार  ने  पंजाब  कृषि  उद्योग  निगम  को  शेयर  पूंजी  के  लिए  समान  योगदान

 केरूप  में  113  लाख  रुपये  जमा  कर  दिए  हैं  ।  उद्योगियों  को  प्रशिक्षण  झर  वित्तीय  सहायता  देने  की

 योजना  के  ग्रन्थित  तथा  क़षि  से  वा  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  दस  लख  रुपये  के  अनुदान  के  रूप  में  इस

 निगम  को  यए  हैं  ।

 निर्धन  विद्याथियों  को  सहायता  देने  लिये  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता

 633.  श्री  जगदी दा  भट्टाचार्य  :  कया  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  निर्धन  निद्यार्धिपों  को  शिक्षण  शुल्क  देने  श्र  पुस्तकें  खरीदने  में  सहायता

 करने  के  लिये  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  देने का  एक  प्रस्ताव  विश्वविद्यालय  झ्रनुदान  आयोग

 के  विचाराधीन  है  ;
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 लिखित  oat

 यदि  तो  उक्त  काप्र  fea  विश्वविद्यालय  अनुदान  ara  द्वारा  कितनी

 सहातया दी  गई  है  ;  कौर

 कुल  कितने  विद्याथियों  ने  उक्त  सहायता  प्राप्त

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रो  एस०  ध्  से

 विद्यालय  भ्रनृदान  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  छात्र-सहायता  निधि  योजना  को  लागू  कर

 रहा  हूँ  .  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शिक्षण  शुल्क  देने  ौर  पुस्तक  खरीदने  के  लिए  निर्धन  विद्यार्थी

 को  सहायता  देने  की  व्यवस्था  भी  सम्मिलित  हूँ  ।  प्रयोग  निर्धन  विद्यार्थियों  के  लिए  पुस्तक  बैंकों  की

 पना  का  भी  समन  करता  है  ।  इन  योजनाओं  का  लाभ  बहुत  भारी  संख्या  में
 छात्र

 उठा  रहे  हैं  |

 1973-74  तथा  1974-75  के  छात्र-सहायता  fafa  योजना  के  अन्तर्गत

 विद्यालयों  तथा  कालेजों  को  आयोग  द्वारा  निम्नलिखित  अनुदान  aetna  किए  गए  थे  ——

 1973-74  1974-75
 एलान

 विश्वविद्यालय  ,  2,00,919  रुपये  4,  79,493  पये

 कालेज  र  +  39,34,433  रुपये  23,13,338  रुपये

 en  te  a  he  ee

 बसूली  बोनस  योजना

 634.  को  भान  सिंह  दौरा :

 श्री  के०  एम०  मधुकर :

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  राज्यों  को  fg  की  वसूली  के  लिये  वसूली  बोनस  दे  रही

 यदि  तो  इसके  लिए  पात्र  प्रत्येक  राज्य  को  बोनस
 की  कितनी  धनराशि  दी

 क्या  सरकार  ने  चावल  वसूली  के  लिये  भी  इसीਂ  प्रकार  की  बोनस  योजना  तथा  अन्य

 उत्पादन  बोनस  योजना  तयार  की  रोक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीवास
 er

 पी० tee  :  जी  हां  ।

 1975-76  मौसम  की  गेहूं  बोनस  योजना  के  अधीन  wa  तक  निम्नलिखित  पांच  राज्यों

 को  भूगतान  किए  गये  हैं  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 लाख  रुपये  में

 हरियाणा  60  74

 पंजाब  219  64

 उत्तर  प्रदेश  99  25

 राजस्थान  93  44

 जम्मू  तथा  कश्मीर  11  36
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 जी  at

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1975-76  मौसम  के  लिये  चावल  को  प्रोत्साहन  बोनस
 योजना

 इस  योजना  के  बोनस  का  हिसाब  चावल  की  उस  मात्रा  के  arene  पर  लगाया  जाता  ह

 जिसे  ग्र धि प्राप्त  केन्द्रीय  पुल  में  दिया  जाता  हैँ  ।  केन्द्रीय  पूल  में  ग्रंशदानਂ  हेतु  प्रत्येक  राज्य  के  लिए

 निर्धारित  लक्ष्य  का  प्रथम  50  प्रतिशत  3  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  बोनस  के  लिए  उपयुक्त  होत  है

 और  प्रत्येक  25  प्रतिशत  के  दूसरे  दो  पर  6  रुपये  श्र  10  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से

 बोनस  मिलता  है  ।  लक्ष्य  की  मात्रा  पर  बोनस  की  औसत  दर  5.  50  रुपये  प्रति  निविदा  निर्धारित  की

 गयी है  ।  लक्ष्य  की  मात्रा के  केन्द्रीय  पूल  को  सप्लाई  की  गई  चावल  की  माताओं  के  लिए  15  पये

 प्रति  farce  की  दर  से  बोनस  देना  होता  है  ।

 1975-76  मौसम  के  लिए  चावल  को  उत्पादक  बोनस  योजना

 उत्पादक  बोनस  यो  जना  के  जो  राज्य  पिछले  तीन  मौसमों  अर्थात्‌  1972-73  से  1974-

 75  के  रान  चावल  के  अ्रपने  असतਂ  उत्पादन  की  कम  से  कम  15  प्रतिशत  मात्रा  प्र भि प्राप्त  कर  उपर्युक्त

 15 प्रतिशत  का  केन्द्रीय पुल
 को  कम

 से
 कम  70  प्रतिशत

 वे  बोनस  के  हकदार होंगे  ।  तथापि

 अ्रधिप्राप्त  चावल  की  कुल  मात्रा  के  आधार  पर  बोनस  की  राशि  का  हिसाब  लगाया  जाएगा  |  मात्राओं  के

 स्लैब  तथा  बोनस  की  दरें  इस  प्रकार  हैं  :--

 अधिप्राप्ति  मात्राओं  के  स्लैब  बोनस  की  दर

 औसत  उत्पादन  का  पहला  5  प्रतिशत  शून्य

 औसत  उत्पादन  e नय है  ee mw त  शर  5  प्रतिशत  15.00  रु०  प्रति  मीटरी  टन a

 औसत  उत्पादन  का  दूसरा  10  प्रतिशत  25,  00  ी

 ~
 40.00  0.0

 विकास |  है  on ate  ह  एजेंसी केरल  में  कन्ना नूर  लघु  चषक

 635.  श्री  सो०  के०  चन्द्रभान  :  क्या  ड्रिंक  पौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  कन्नानूर  जिले  में  लघु  कृषक  विकास  एजेन्सी  ने  ra  तक  कितनी  प्रगति की

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  योजना  के  अन्य  खाने  वाले  लघु  किसानों  के  सामने  जाने

 बाली  कुछ  समस्याओं की  प्रो  केरल  सरकार
 के

 कृषि  मन्त्रालय  को  प्रस्तुत  एक  ज्ञापन  द्वारा
 दिलाया

 गया  हैँ  ;
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया
 और

 उन  समस्या त्रों  का  समाधान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ऋषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  at)  :
 च्  कृषक  विकास

 कन्ना न्र  को  1976  को  समाप्त  होने  वाली  पंचवर्षीय  परियोजना  अवधि  के  लिए  1.  50

 करोड़  रुपए  का  परिव्यय  निर्धारित  किया  गया  थ  ।  एजेंसी  ने  आरम्भ  से  लेकर  1975  तक

 1,08  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  उपयोग  किया  है
 ।

 776  हक्टेयर्स  अतिरिक्त  क्षेत्र  कृषि  के  श्रन्तगंत
 लाया  गया  है  ।  एजेंसी  ने  लघु  सिचाई  जिनमें  सामूहिक  निर्माण  कार्य  भी  शामिल  के

 गठन  में  3892  भागीदारों  की  सहायता  की  ।  इसके  फलस्वरूप  सिचाई  के  अंतगर्त  लगभग  7250

 हेक्टेयर  ग्रतिरिकत  क्षेत्र  लाया  गया  ।  लगभग  25  65  भागी  दारों  की  दुधारू  पशु  यूनिटों  के  गठन  में  सहायता

 की  गई  |

 .
 केन्द्रीय  क़षि  ate  सिचाई  मन्त्रालय  विकास  विभाग  को  इसके

 बारे  में  जानकारी  नहीं है  ।

 नारियल का  तेल

 636.  श्री  alo  के ०  चन्द्रभान  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मस्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  नारियल  के  तेल  के  मूल्य में  भारी  कमो  हुई

 गत तीन  वर्षो  में  केरल  में  नारियल  के  मूल्यों  में  कितनी  घट-बढ़  हुई  थी  ;

 उक्त  tate  में  नारियल  के  तेल  के  मुल्य में  कितनी  घट-बढ़  हुई  थी

 अभोज्य  प्रयोजनों  के  लिये  नारियल  के  तेल  की  कितनी  प्रतिशतता  का  प्रयोग  किया  जाता

 है  कौर  यह  प्रयोग  किन-किन  उद्योगों  में  किया  जाता  र

 नारियल  का  तेल  निकालने  वाले  केन्द्रों  अथवा  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  राज्यवार

 कितनी  मात्रा  में  तेल  निकाला  जाता है  ?

 कृषि  श्र  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  :  ag  1975-76  कें

 दौरान  खरीफ  मूंगफली  के  उत्पादन  में  म्रत्यधिक  वुद्धि  होने  की  सुचना  मिलने  भर  विशेष  रूप  से  प्राप़्त

 स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  से  सरका  द्वारा  किए  गए  मुद्रास्फीति  निरोधी  विभिन्न  उपायों  के  कारण  हाल

 के  महीनों  में  अनप  तिलहनों  के  मूल्यों  में  गिरावट  कराने
 के  फलस्वरूप  नारियल  के  मूल्य  भी  कम  हुए  हैं  ।

 तथा  निम्नलिखित  तालिका  में  1973  से  केरल  में  नारियल  alt  नारियल  के

 तेल  के  थोक  मूल्य  दिए  गए  हैं

 थोक  मूल्यों  को  स्थिति

 प्रति  1000  प्रति

 ay  नारियल  समेत  नारियल  का  तेल

 म्रधिकतम  अधिकतम
 न्यूनतम

 न्यूनतम

 1973  vow 525  1025  590  1330

 1974  690  1075  990  1260

 1975  500  1025  700  1060

 1976  से  5  675  780  695  820

 ee क
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 देश  में  नारियल  के  तेल  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  ठीक-ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तथापि  तदर्थ  शअ्रत सान  के  म्रनुसार  खाद्य  प्रयोजनों  में  प्रतिशत  से  कुछ  ही  कम  कौर  प्रायः  प्रयोजनों  के

 लिये  मुख्य  रूप  से  प्रसाधनों  wile  साबुन  बनाने  के  लिये  60  प्रतिशत  से  कुछ  ही  अधिक  तेल  का  प्रयोग

 किया  जाता  है  ।

 (3)  नारियल  का  तेल  निकालने  के  मुख्य  केन्द्रों राज
 mie  कुल  निकाले  जाने  वाले  तेल  में

 उनका  प्रतिशत  हिस्सा  नीचे  दिया  गया  है
 :--

 काल  *  47

 महा  राष्ट्र
 37

 पश्चिम  बंगाल

 तमिलनाडु

 कर्नाटक

 श्रांघ्र  प्रदेश

 केरल  में  कन्ना नूर  केन्द्रीय  विद्यालय  को  स्थापना Veal  ध

 637.  Al  सो०  के ०  चन्द्रभान  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  tal  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  सार्वज़निक  संस्थानों  ौर  राज्य  सरकार  से  केरल  में  कन्ना नूर

 में  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  किये  जाने  के  बारे  में  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  यदि  तो  उस  बारे  में  क्या

 निर्णय  किया  गया  है

 वर्ष  1975-76 में  किन-किन  केन्द्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित किये  जाने  की

 सम्भावना

 क्या  सरकार  का  विचार  कन्ना नूर  के  मामले  पर  झ्र गली  बार  विचार  करने  का  है

 कन्ना नूर में  सशस्त्र  बल  के  सैनिकों सहित  एक  से  दूसरे  में  तबादला  किये  जाने

 वाले  asian  रियों  की  संख्या  कितनी

 उन  प्रत्येक  स्थानों  पर  ऐसे  कर्मियों  की  संख्या  कितनी 2  हां ay  1975-76 में

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोले  जाना  मंजर  किया  गया  है
 ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उ  मंत्रो  डी  ०  पो  ०
 यादव

 से  (=)  विवरण  संलग्न
 ह

 |

 विवरण

 प्रो  केन्द्रीय

 विद्या लला पकता  a 13s ofa
 को  कला नर  मैं  केन्द्रीय  सकल

 re  इप्टा  reer
 खोलने  के  लए  कूछ  संस्थानों  से  एक  Ara  श््ग्प  प्ले  ना  तारीक  क्षेत्र

 में  एक

 वर्ष  में  केवल  चार केन्द्रीय  खोलने  की  ही  व्यवस्था हैं
 ।

 किसी  स्थान  पर  स्कूल  खोलने  के  लिए  मुख्य
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 आवश्यकताओं  में  एक  यह  है  कि  वहां  सुरक्षा  सेवाओं  के  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरणीय

 च  रूपों  अथवा  भारत  सरकार  के  उपक्रमों  के  अलग-प्रलय  सिवा  संयु का  रूप से  कम  से  कम  500

 क्यारियों  का  समूह  स्थित  हो  ग्र  ote  में  ही  स्कूल  की  विभिन्न  वक्षाश्ों  में  कम  से  कम  3200  बच्चे

 दाखिला  लेने  के  लिए  इच्छा  हों  ।  केन्द्रीय  स्कूल  के  लिए  मांग  प्रस्तुत  करने  वाली  माथा  को  संगठन

 लगभग  15  एकड़  भूमि  निःशुल्क  देने  की  भी  व्यवस्था  करनी  च.हिए  ।  कन्ना नूर  में  एक  केन्द्रीय  स्कूल
 खोलने  की  मांग  की  जांच  की  गई  किन्तु  चूंकि  निर्धारित  शत  पूरी  नहीं  की  गई  इसलिए  ware
 में  केन्द्रीय  स्कूल  खोलना  सम्भव  न  हो  सका  |  कन्ना नर  में  केन्द्रीय  स्कूल  खोलने  के  लिए  हाल  ही  में  की  गई

 मांग  के  उत्तर  में  pea  से  फिर  से  ब्यौरे  भेजने  के  लिए  कहा  गया  हैं  तभी  संगठन  उक्त  विषय  पर

 विचार  कर  सके  ।  सशस्त्र  सेना  के  सैनिकों  सहित  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानान्तरण

 रियों  की  संख्या  के  बारे में  भी  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 1975-76  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  केन्द्रीय  स्कूल  खोले  गए  थे  ।  इन  स्थानों  में  से

 प्रत्येक  में  न्द्रीय  era  रियों  की  सख्या  भी  दिखाई  गई  है  ।

 स्यान  का  नाम  स्थानान्तरण  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियो

 की  संख्या

 नागरिक  क्षेत्र

 1  धनबाद  5,000

 a
 2  खुरदा  रोड  2,050

 3  झा रोदा कलां  .  4,200

 4  .  कोलीवाडा  15,000

 सुरक्षा  क्षेत्र

 1  पटियाला  +  5,600

 2  11,850 अमृतसर

 3  मऊ  6,190

 4  बैरागढ़  5,500

 5  बीदर  1,350

 6  तलाश  5,600

 7  योल  1,500

 8  झ्रूवनकाडू  1,650

 सार्वजनिक  उपक्रम  तथा  स्वायत्त  निकाय

 1.  हरिद्वार  एच०  ई०  एल०

 2.  सिरोली  कोयला  विकास  निगम

 3.  रामगुडम  जिंक  लि०  जावर

 4.  कोरवा  झल्पुमीनि
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 ये  स्कूल  मुख्य  रूप  से  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  ही  खोले  गए  हैं  क्योंकि  इन  स्कूलों  का

 सम्पूर्ण  खच  उपक्रम  वहन  करते  हैं  ।

 नई  दिल्लो  में  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिये  दिल्ल  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मंजूर  किया  गया

 भूखंड

 638.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  निर्माण  और  श्रीवास  मस्ती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उस  समय  नई  दिल्ल  में  अस्थाई  जगह

 पर  चल  रहे  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिये  कोई  भूखण्ड  मंजूर  किया

 यदि  तो  उक्त  भूखण्ड  कहां  पर  है  ग्रोवर  उसका  क्षेत्रफल  कितना  है  पौर  उसकी  मं  जूरीਂ

 किस  तिथि  को  दी  गई

 यदि  तो  इस  विद्यालय  के  राष्ट्रीय  महत्व  को  देखते  हुए  जो  कश्मीर  से  लेकर  नागालैंड

 तंक  हिमालय  की  सीमा  पर  बसे  राज्यों  के  छात्रों  कीਂ  प्रा वश्य कता  पूरी  करता  है  कौर  at  1963  में

 चलाया  गया  था  इसके  लिये  किस  सम्भावित  तिथि  तक  भूखण्ड  मंजूर  किया  जायेगा  ?

 निर्माण  ait  श्रीवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  क  :  तथा

 महरौली-बदरपुर  रोड  पर  सकता  चलाने  हेतु  एक  स्थल  का  आवंटन  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विकास

 को  विद्यालय  से  एक  म्रनुरोध  प्राप्त  |  है  ।  स्कूल  प्राधिकारियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  प्रस्तावित

 स्थल  के  लिये  स्थान  निवारण  प्लान  प्रस्तुत  करें  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  ag  ait  प्राप्त  नहीं

 हुमा  |

 स्थान  निर्धारण
 प्लान  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  मामले  पर  ब्लाग  की  क्रायंवाही  की  जा

 सकती है  ।

 Mini  Tube-Well  in  P.

 639.  Shri  Chandrika  Pragad  :  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation
 be  pleased  to  State

 (a)  whether  the  former  Irrigation  and  Power  Minister  Dr.  K.  L.  Rao  had  curing  his
 tour  of  Ballia  assurec  installation  of  mini  tube-wells  on  the  alluvial  land  of  the  Ganga  and  the
 Ghaghra;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  why  the  same  have  not  been  installed  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Irrigation  (Shri  Shah
 awaz  Khan):  (a)  There  isno  written  record  to  show  that  any  such  assurance  had  been  mace.

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  the  (a)  above.

 नारियल  का  तेल

 640.  श्री  ato  जनादेनन  :  क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात
 की  जानकारों है  कि  नारियल  तेल  का  प्रयोग  बड़ी  माता  में

 प्रयोजनों  के  लिये  भी  किया  जाता  हैं  ;
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 क्या  केरल  सरकार  बे  केन्द्र  से  उक्त  तेल  को  प्रौद्योगिक  उत्पाद  घोषित  करने  का

 भ्रनुरोध  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  oy  दास  :  जी  हां  ।

 तथा  संबंधित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अ्रौर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 ब  रोजगार  महिलाओं  को  रोजगार  दिलाने  को  योजना

 641.  सौलाना  इलाही  सम्मति  :  कया  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  ने  महिलाओं  के  लिये

 कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 यह  योजना  बेरोजगार  महिलाओं  को  रोजगार  दिलाने  में  कहां  समय

 होगी  ;  अर

 महिलाओं  के  लिये  बनाई  गई  इस  योजना  को
 क्रियान्वित  करने

 में  कितना  समय

 लगेगा ?

 शिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  :

 झ्रन्तर्राष्ट्रीय  महिला  वर्ष  से  संबंधित  राष्ट्रीय  समिति  ने  महिलाओं  के  लिये  योजना  नहीं

 बनाई  है  ।  फिर  भी  अपनी  विदाई  बैठक  में  इसमें  महिला ग्र ों  के  लिये  कार्य  की  राष्ट्रीय  योजना

 की  रूपरेखा  का  समर्थन  किया  जिसे  समाज  कल्याण  विभाग  द्वारा  तैयार  किया  गया  था  ।

 राष्ट्रीय  योजना  में  oer  बातों  के  साथ  साथ  शिक्षा  wie  रोजगार  के  क्षेत्र  में

 महिलाश्रों  के
 लिये  अवसरों  को  बढ़ायें  जाने  तथा  उन  के  स्वास्थय  की  देखभाल  के  लिये  सेवायें

 प्रदान  करने  के  लिये  विधायी  are  प्रशासनिक  कार्यवाई  तथा  स्वयंसेवी  प्रयत्न  किये  जाने  कीं

 व्यवस्था है  ।

 कौर  महिलाओं  के  लिये  योजना  मुख्यतया  महिलाओं  के  लिये

 रोजगार  योजन  नहीं है  ।  इसका  उद्देशय  सभी  शैक्षिक  कानूनी  सामाजिक  झ्राधिक  ौर

 राजनीतिक  क्षेत्रों  में  मंत्रियों  के विकास  के  लिये  स्थिति  श्र  अवसरों  की  समानता  प्राप्त  करना

 राष्ट्रीय  लक्ष्य  के  इस  ढांच ेके  भीतर  पूर्ण
 म्यूजिक  सहयोग के

 लिये  विशिष्ट  उद्देश्यों  का  dda

 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  असंगठित  क्षेत्र  में  वेतन  रोजगार  को  बढ़ाया  जाना  तथा  झपना

 रोजगार चलाये  जाने  से  है  ।
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 यद्यपि  थे  ५  दे  दि
 शक्तता  =  श्श्  >

 इस  प्रकार कं  हैं  कि  प्रत्येक  भ्रंश  के  लिये  कोई  समय  सीमा  निर्धारित

 करना  कठिन  तो  भी  यथा  साध्य  उद्देश्य  को  शीघ्र  प्राप्त  किया  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  सभी  सम्भव  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 गर-हिन्दी  क्षेत्र  में  हिन्दी  विश्वविद्यालय

 642.  श्री  राजदेव  सिह  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  राष्ट्भाषा  हिन्दी  के  उदयन  हेतु  प्रायोगिक  तौर  पर  किसी

 गैर  हिन्दी  क्षेत्र  में  एक  हिन्दी  विश्वविद्यालय  खोलना  चाहती  है  ।

 शिक्षा  शीर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उफ् मंत्रो  डी०  पी०  :

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ata  का  निर्यात

 643.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री यह  बताने  की  ६  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  चालू  वर्ष  के  दौरान  लगभग  30,000  टन  चालू  निर्यात

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  भारत  से  चालू  का  आयात कर  रहे  हैं
 ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ  दास  जी  हां  |

 सु द्र पूर्व  मध्य  पूर्वी  wie  यूरोपीय  देश  भारत  से  झाल  आयात  करने  वाले  देश

 हैं  ।

 संसद  नई  दिल्‍ली  के  निकट  सरदार  भगत  सिंह  की  प्रतिभा

 644.  श्री  राजदेव  सिंह  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गत  फरवरी  के  मध्य  में  बैंगलौर में  स्वतन्त्रता

 सेनानियों  की  बैठक  हुई  थी  ;

 क्या  उक्त  बठक  में  एक  संकल्प  के  माध्यम  से
 राज्य  सरकारों तथा  केन्द्रीय  सरकार

 से  स्वाधीनता  संग्राम  के  शहीदों  के  संयुक्त  स्मारक  बनाने  का  देश  व्यापी  कार्यक्रम  प्रारम्भ

 करने  का  श्रचुरोध  किया  गया  था  ;

 क्या  इस  ने  एक  विशेष  संकल्प  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार को  सुझाव  दिया

 था  कि  सरकार  भगत  सिंह  की  प्रतिमा  संसद  भवन  के  निकट  स्थापित  की  जाये  जिसके  साथ

 इस  शहीद  ऐतिहासिक  संबंध  था  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  संसदीय  amt  मंत्रो  के०  :

 तथा  :
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 लिखित  उत्तर कि

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  सरदार  भगत  सिंह  मार्ग  के

 qe में  सरदार  भगत  fae  की  प्रतिमा  स्थापित  करने  उनका  प्रस्ताव है  a

 इस  प्रस्ताव  का  भ्रनुमोदन  दिल्ली  नगर  कला  आयोग  ने  कर  दिया  है  ।

 सरकार  यह  निश्चय  कर  चुकी  है  कि  दिल्‍ली  में  एक  ऐस  स्मारक  स्थापित  किया  जाएं

 जिसमें  प्रतिमानों  की  संरचना  यह  दर्शाये  कि  गांधी  जी  अपने  पीछे  श्रगुयायियों  के  समूह  का

 दृढ़  संकल्प  के  साथ  नेतृत्व  करते  हुए  भाग  बढ़  रहे  यह  स्वतंत्रता  संग्राम  में  समाज  के

 विभिन्‍न  वर्गों  के  सभी  शहीदों  का  प्रतीकात्मक  प्रतिनिधित्व  ठोंगा  ।

 बाढ़  से  फसल  को  क्षति

 645.  को  एस०  एस०  :  क्या  कृषि  mie  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  बाढ़  से  प्रत्येक  वर्ष  फसल  को  बहुत  भ्रमित  क्षति  होती  है  ;

 यदि  तो  चालू  वह  में  कुल  कितनी  क्षति  होने  का  अनुमान

 प्रत्येक  राज्य  में  बाढ़ग्रस्त  क्षेत्र  से  कौन  कौन  से  हैं  ;  कौर

 इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  fag):  अ्रौर

 बाढ़ों  से  फसलों  को  प्रति  ag  fut  भिन्न  स्तरों  की  क्षति  पहुंचती  है  ।  राज्यों  द्वारा  दी

 गई  सुचना  के  आघार  पर  बाढ़ों  प्रतिवर्ष  झ्रौसतन  फसली  क्षेत्र  लगभग  29  लाख  हैक्टेयर  प्रभावित

 होता  है  तथा  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  चालू  वर्ष  (1975)  में  फसली  क्षेत्र  38.5  लख  Fo

 को  क्षति  पहुंची  है  जिस  की  लागत  271  करोड़  रुपये है  |

 बाढ़ों  द्वारा  क्षतिग्रस्त  कुल  क्षेत्र  पौर  फली  क्षेत्र
 के

 औसतन  आंकडों  का  राज्य  वार

 विवरण  संलग्न  हैं  ।

 बाढ़  नियंत्रण  राज्य  विषय है  तथा  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमों  को  तैयार  करने  और

 उस  के  साथ  ही  उनके  कायन्वघन  की  जिम्मेदारी  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  है  ।  1954  में

 बाढ़  नियंत्रण  उपाय  देश  भर  में  प्रारम्भ  किये  गये  थे  शौर  wa  तक  विभिन्न  बाढ़  नियंत्रण

 कार्यों  पर  390  करोड़  रुपयें  का  व्यय  हो  चुका  है  ।  बाढ़  नियंत्रण  क्षेत्र  के  अंतत  योजना  प्रावधानों

 में  क्रमिक  रूप  से  लगातार  विधि  की  जा रही  है  जो  प्रथम  योजना  में  13.  21  करोड़  से

 बढ़कर  पांचवीं  योजना  में  281  करोड़  रुपये  हो  गई  है
 |  कई  ग्य  कटाव  रोधी  उपायों  के

 वयन  के  अलावा  लगभग  8,045  किलोमीटर  को  लम्बाई  के  15,900  किलोमीटर  की

 जल  निकासी  213  नगर  सुरक्षा  स्कीम  4,665  गांवों  कंचा  जाने

 का  कार्य  पूर्ण  हो  चूका है  ।  इन  उपायों  के  250  लाख  हैक्टेयर  की  जिसे  बाढ़*

 प्रवण  क्षेत्र  केरूप  में  मत  लिया  गया  में  से  79  लाख  हेक्टेयर  को  युक्तियुक्त  बाढ़  सुरक्षा

 प्रदान  करना  संभव  हो  सका  है  ।  राज्यों  द्वारा  अपेक्षाकृत  गंभीर  बाढ़  समस्या  वालें  क्षेत्रो ंमें  व्यापक

 योजनाओं  को  बनाने  कौर  उन  का  समन्वित  ग्रोवर  प्रभावशाली  ढंग से  कार्यान्वयन  करेने  के  लिये

 विशेष  संगठनों  को  स्थापित  किया  गया  है  ।  ये  संगठन  असम  में  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  आयोग
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 a  पश्चिम  बंगाल  में  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  आयोग  है  ।  केन्द्र  ने  गंगा  बेसिन  में  बाढ़  नियंत्रण
 की  व्यापक  योजना को  तैयार  करने  के  लिये  तथा  संबंधित राज्य  सरकारों द्वारा  इसका  समन्वित

 न्वयन  करने  के  लिये  पटना  में  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  आयोग की  स्थापना  की  है  |

 देश  में  बाढ़  समस्या  व्यापक  पुनरीक्षण करने  के  लिये wa  तक  किये  गये  कार्यों

 का  मूल्यांकन  करने  ait  भविष्य  में  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  अपनाये  जाने  वाले  तरीकों

 का
 सुझाव  देने  के  हेतु  शर  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  शीघ्र  कार्यान्वयन के  आवश्यक

 संगठन  एवं  वित्तीय  प्रबंधों  को  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  को  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 गया है

 विवरण

 1973 से  1975  को  ate  के  दौरान  बाढ़ों  से  हुई  प्रवर्तन  क्षति  का  विवरण

 राज्य  कुल  प्रभावित  प्रभावित  फसली

 क्षेत्र लाख  है  ०  में  क्षेत्र  लाख  है०  में

 aaa  mat

 आंध्र  प्रदेश

 असम

 बिहार  11

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  ौर  कश्मीर

 कर्नाटक

 9  केरल

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर  त्तीय

 13.  मेघालय  0.1

 14.  नागपाल  नगण्य

 1  5.  उड़ीसा

 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान

 18.  ad  मिल  न  ड

 19.  घिरा

 19  10 20,  उत्तर  प्रदेश

 22.  दिल्‍ली  च  0.1

 भारत  के  लिये  ated  69. 8  29.4
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 खेल  के  मैदानों  के  निर्माण  के  लिए  facia  सहायता  को  योजना

 647.  थ्रो  पी०  रंगनाथ  fra  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खेल  के  मैदानों  के  निर्माण  के  लिये  वित्तीय  सहायता  की  कोई  विशिष्ट

 योजना  शौर

 यदि  तो  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  हेतु  कुल  कितनी  सहायता  की

 सिफारिश  की  है  दौर  इस  सिफारिश  के  संदेश  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितनी  सहायता  दी  है
 ?

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  श्रराविद  नेताम )

 जी  att

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  wa  तक  जितने  भी  प्रस्तावों  की  सिफारिश  की  गई

 उनमें  से  अधिकांश  शैक्षिक  संस्थानों  के  उन  खेल-मैदानों  के  विकास  से  संबंधित  जो  केन्द्रीय

 योजना  के  अंतर्गत  शामिल  नहीं  है  ।  बाकी  मामलों में  कुछ  महत्वपूर्ण  सुचना  नहीं  दी  गई  थी  ।

 यह  सूचना  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  है  तथा  उस  की  प्रतीक्षा  ि  कर्नाटक में  खेल
 के  के  विकास  के  लिये  इस  योजना  के  अधीन  कभी  तक  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  गया

 है

 कर्नाटक  में  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  घान  तथा  चावल  लाने  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 न्  648.  श्री  पो०  रंगनाथ  भिनाय  :  कया  कृषि  अर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेगे  कि

 कया  कर्नाटक  में  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  में  धान  और  चावल  लाने-ले-जाने  पर  प्रतिबंध

 दक्षिण  किनारा  जिले  में  धान  तथा  चावल  ले  जाने  पर  लेवी  लगाने  का  उद्देश्य  क्या  हैं
 भ्र ौर

 क्या  लेवी  के  माध्यम  से  एकत्रित  धान  जिले  में  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  में  नहीं  बांटी

 जाती
 मे  ?

 कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  जी

 ्र  सरकारी वितरण  प्रणाली  की  श्रावश्यकताग्रों को  पुरा  करने  के  लिए  चावल

 कौर  धान  पर  लेवी  ली  जाती  इस  प्रकार  प्राप्त  किया  गया  चावल/धान  श्रघिप्राप्त  स्टाक  के  अंतर्गत

 ar
 होता

 है  जिसे  सामान्य  वितरण  नीति  के
 अनुसार  वितरित  जाता  है  जिसमें  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  के  हितों  का  पुरा  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 वायरस  के  कारण  दाल  कौर  टमाटर  को  क्षति

 649.  शो  पी०  गंगादेवी
 :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हरियाणा  कृषि  विश्वविद्यालय  के  वैज्ञानिकों  दारा  होल  ही  में  किये  गये  सर्वेक्षण

 से  पता  चला  है  कि  पौधों  में  वायरस  के  कारण  दालों  कौर  लोकप्रिय  किस्मों  के
 टमाटर

 की  फसल  को

 भारी  क्षति  पहुंची है  ;
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 क्या  वायरस  सबसे  ofr  व्यापक  ate

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ऋषि  र  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  जी  हरियाणा

 कृषि  विश्वविद्यालय  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  के  अ्रनसार  खरीफ  के  मौसम  के  दौरान  हरियाणा  राज्य  में

 उगायी  जाने  वाली  उड़द  तथा  मंग  को  फसलों  को  पीले  चित्तीदार  मोजेक  तथा  पत्ती  मरोड

 विषाणु  trea  प्रति  ग्रामीण  पाया  गया  है  ।  हालांकि  इन  विषाणु  रोगों  को  देखो  तो  ग्राह्य  गया  परन्तु
 इनके  कारण  होने  वाली  हानि  का  अपमान  नहीं  लगाया  गया  |

 हरियाणा  के  टमाटर  उगाने  वाले  सभी  क्षेत्रों  में  व्यापारिक  स्तर  पर  उगाया  जाने  वाली  टमाटर

 से
 *'

 की  प्पा  साइट्स  तथा  किस्मों क  पत्तो  मोड़क  रोग  से  ग्रसित  पाया  गया  ।  इस

 विषाण  रोग  से  उपज  काफी  घट  जाती  है  ।

 हां  राज्य  के  टमाटर  उगाने  वाले  क्षेत्रों  में  पत्ती  मोड़क  विषाण  रोग  का  काफी

 । प्रभाव  पाया  गया  है

 हरियाणा  कृषि  विषव  विद्यालय  द्वारा  विकसित  टमाटर  की  एच०  101  किस्म

 जिसको  व्यापारिक  स्तर  पर  उगाने  हेतु  सिफारिश  की  गई  विषाणु  यह  किस्म  है  ।  इस  किस्म

 से  विषाणु  रोग  द्वारा  होने  वाली  हानि से  काफी  हद  तक  मुक्ति  मिली  ।  विषाणु  रोधी  स्रोतो  की

 खोज  जारी  है

 दालों  में  रोग  फैलाने  वाले  रोग  वाहकों  के  रासायनिक  नियंत्रणों  की  सिफारिश  की  गई है  ।  फिर

 विषाण  रोधी  दालों  की  किस्मों  के  चयन  सम्बन्धी  प्रयास  जारी  है  ।

 aaa  में  मत्स्यपालन

 650.  श्रोता  जयावती  कृष्णन

 श्री  एम०  रामगोपाल  रूड़ी

 क्या  कृषि  और  सिचाई  मंत्री  ae  बताने  को  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजक

 त  कई  योजनायें  से  तमिलनाडु  में
 मत्स्यपालन  में  अमूल

 ada  होने  की  सम्भावना  है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  राज्य  के  मोरों  को  कोई  सहायता  देने  का  है  ;  रोक

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभ दास  तमिलनाडू में  चालू

 केन्द्रीय  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  का  इस  क्षेत्र  के  मत्स्य  की  विकास  पर
 महू  त्वचा

 प्रभाव  पड़ने  को  साशा  है  ।

 तथा  किसी  भी  केन्द्रीय  या  केद्र  द्वारों  प्रायोजित  योजना  में  मछुवा ओं  को  प्रत्यक्ष

 सहायता  देने  की  व्यवस्था  नहीं  है  सामान्य  रूप  से  ग्रावस्थापनात्मक
 सुविधाघरों

 की  व्यवस्था  के
 लिये

 सहायता  दी  जाती  है  ।
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 1976  लिखित

 उत्तर

 क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  सं  झादित्यपुर  को  विश्वविद्यालय  में  बदलना

 651.  सरदार  स्वरण सिह  सोनी  :
 कया  सभाज  कल्याण  संस्कृति मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जमशेदपुर  के  निकट  श्रादित्यपुर  में  स्थित  क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  को

 विद्यालय  में  बदलने  का  विचार  है  ;  शौर

 यदि  तो  कब  तक  ?

 समाज  कल्याण  फिर  संसक्ति  मंत्रो  एस०  नसरुल ७  मू  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कपूरथला  हाउस  प्लाट

 652.  श्रीमती  T antral  तनकप्फ्न  :  कया  निर्माण  शौर  mara  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  दर्पा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  कपुरथला  हाउस  प्लाट  में  जो  केरल  सरकार  का  लगभग  चार  एकड़

 भूमि  देने  के  बारे  में
 प्रति

 निर्णय  ले  लिया है  ;

 क्या  केरल  सरकार  को  सचित  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  कपूरथला  हाउस

 प्लाट  को  देने  के  बजाय  कोई  er  भूमि  देने  का  प्रयत्न  कर  रही  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  फिर  श्रीवास  तथा  संसदीय कार्य  मंत्रो  ०  :  हां

 नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 केरल  में  ताड़  तेल  का  उत्पादन

 653.  श्रीमती  भाने वी  तनकप्फ्न  :  कया  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  केरल  में  ताइफ-तेल  के  उत्पादन

 के  लिये  सहायक  कम्पनी के  बारे में  17  1975 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  381  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  बागान  निगम  लिमिटेड  को  ताड़-तेल  के  उत्पादन  के  लिये  केन्द्रीय  ऋण  देने

 के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्णय  में  विलम्ब  के  कारण  बागान  कार्यक्रम  में  काफी  कमी  हुई  है  जैसा  कि

 परियोजना  के  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  ;  झोर

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निगम  लिया  है  ?

 कि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  (#)  जी  नहीं
 ।
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 1973-74  तक  ताड़  तेल  के  ग्रस्त गत  530  हैक्टर  क्षेत्र  के  लिये  जाने
 केਂ  लक्ष्य की  तुलना

 मैं  वास्तव में  550  हैक्टर  क्षेत्र  लिया  गया  है  |  1974-75  में  300  हैक्टर  नए  क्षेत्र  में

 रोपण  किया  जाना  परन्तु  मलेशिया  जो  कि  weet  किस्म  के  बीजों  की  सप्लाई  का
 प्रमुख

 खोल  बीज  न  मिलने  के  कारण  ऐसा  नहीं  हो  सका  ।

 पौधरोपण  निगम  केरल  लि०  को  ऋण  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ate

 इस  संबंध  में  यथाशीघ्र  निर्णय  लिया  जाएगा  |

 केरल  में  नारियल  बागान

 654.  श्रोती  भाग वी  तनकप्फ्त  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  केरल में  हरण  तथा  श्रनृत्यादक  निश्चित  बागान  को  पुनः  लगाने के  लिए  एक

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  लागू  की  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  उक्त  प्रोजना  के  ्न्तगंत  नारियल  की  पौध  के  मूल्य  में  50  प्रतिशत

 की  देने  पर  सहमत  हो  गई  है  ;

 (7)  क्या  राज्य  सरकार  इसके  लिये  बार-बार शत  प्रतिशत  राज  सहायता  की  मांग  करती

 रही  सौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  व्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 afa  site  सिवाय  dare  में  satay  प्रभ दास  जी  हां  ।

 से  )
 केरल  राज्य  सरकार  के  अनिल  पर  भारत  सरकार  ने  योजना  के  अन्तरंग

 निश्चित  की  पौध  पर  शत-प्रतिशत  राजसहायता  स्वीकार  की  है  ।  भारत  सरकार की  स्वीकृति  राज्य

 सरकार  को  24-9-1975  को  भेज  दी  गई  थी  ?

 Financial  assistance  to  Cultural  Organisations  in  Bihar

 656.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Willthe  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Goverrment  grant  finarcial  assistance  to  cultural  organisations  in  various
 States  in  the  country  every  year  ;

 (b)  if  so,  the  particulars  of
 the

 cultural  organisations  in  Bihar  who  appliec  for  grar-ts
 during  1975-765

 (c)  Particulars  of  the  organisations  Sanctioned  grants  by  Central  Goverrmer-t  together
 with  the  amounts  so  SaNctioned  to  them

 ic ial  We The  D  uty  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  So  ¥  Velfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  &  (c)  A  attached.  [P  aces,  11:  Library.  See  No.  L.  T.  10444/76]
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 भारतीय  पुरातत्व  सर्वे  म  दारा  ऐतिहासिक  किलों  को  भ्रष् रि कार  में  लेना

 656.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  ि समि. करग  की  :

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  किलों  को  सेना  से  झपने  अधिकार
 में

 ले  रहा  are

 यदि  दाँतो तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरुल  ौर  यह

 निश्चय  किया  गया  है  कि  सर्वेक्षण  को  केवल  उन  इमारतों  को  जहां  पर  सेना  की  प्रतीकात्मक

 उपस्थिति  भ्रावश्यक  समझी  गई  इस  समय  सेना  के  भ्रमित  क्षेत्रों  को  रखरखाव  के  उद्देश्य  से  अपने

 अधिकार  में  ले  लेना  चाहिए  ।  सेना  के  राधिका  रियों  से  इमारतों  को  खाली  कराने  के  लिए  एक

 मक  कार्य  बनाया  गया है  |  दिल्‍ली  are  झ्रागरा  के  किलों  के  बार  में  पहला  चरण

 कार्यान्वित  हो  रहा  है  ।

 केरल  में  श्रनानास  के  लिए  कार्यक्रम

 657.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  इसी  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  के  मल्लपुरम  सनौर  कन्नानोर  जिलों  में  अनानास

 उगाने  के  कार्य क्रमਂ  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है

 यह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  कब  भेजी  गई

 योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 स्वीकृति  कब  तक  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  :  अभी  नहीं  ।

 पह  योजना  1976 में  प्राप्त  हुई  थी  ।

 इस  प्रस्तावित  योजना  में  मल्लपुरम  सौर  कानपुर  जिलों

 पैकेज  प्रदश नां  को  संगठन  झोर  अनानास  की  खेती  के  रंगत  3,000  हेक्टर  का  क्षेत्र  लाने  का

 विचार  है  ।

 इस  मामले  में  निर्णय  लेने  में  कुछ  समय  लगेगी  ।

 वायनाड  वन्य  जोव  शरणस्थल  में  टाइगर

 658.  श्री  ए०  Fo  क्या  कृषि  सनौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वन्य  जीव  संरक्षण  बोर्डे  मे  वायनाड  वन्य  जीवशरण  स्थल  में  टाइगरਂ  का

 विस्तार  करने  के  सम्बन्ध में  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 pie  घौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  :  ale  सरकार

 बाध  परियोजना  को  केरल  के  वायनाड  श्राश्रयस्थल  ate  तमिलनाडू  के  मुरूम लाम  श्राश्रयस्थल  के

 सर्ती  क्षेत्रों  में  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  197  3  से  विचार  कर  रही  प्रशासनिक  कठिनाइयों  झोर  इस  तथ्य
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 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  बंदीपुर  बाध  शभ्रारक्षण  के  मौजूदा  क्षेत्र  बहुत  बड़े  प्राकार  के  हैं  स्टार  इनमें  पशु

 ua  वनस्पति  भी  नए  क्षेत्रों  जसे  ही  इन  नए  क्षेत्रों  को  शामिल  करना  जरूरी  नहीं  समझा गया  था  ।

 31  1974  को  हुई  दक्षिणी  क्षेत्र  परिषद  की  बैठक  में  भी  यही  निर्णय  किया  गया  था  ।  इस

 मामले  पर  फिर  से  विचार  करन ेके  लिए  तब  से  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 12-Point  Prohibition  Programme

 659.  Shri  M.  C.  Daga :  Will  the  Minister  of  Education,  Social
 Welfare

 and  Cul-—
 ture  te  pleaSed  to  state :

 arrar.  ged,  by  ए ४८111: 111. (a)  points,  out  of  the  12-point  prohibition  programme
 implemented  by.  the  State,  State-wise  indjcatir.g  the  steps  taken  by  themin  this  regard  ;  and

 (b)  total  quantity  of  liquor, in  litres,  5017  in  each  State  during  1973,  1974  द्  ए  1975  year-
 WI1Se  r

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and in  the

 Department  of  Culture  (Shri  Arvind  Netam) :  (a)  A  Statemeft  is  attached.

 (b)  Information  regarCir  g  sale  is  not  readily  available,  but  accorcirg  to  infor  mation
 availe able,  ‘the  consumptien  in  the  couMtry  appear  to  be  of  the  following  orcer

 quantity  in  kilolitres

 7”  बबन |
 Year  Bear  IMFL  country  liquor

 1972  50472  27875  34  148

 4257 1973  57745  22271  त्र

 26800 1974  28611  42  579
 ह

 Statement

 A  rumber  of  poir  ts  ir  cludec  in  the  miNimum  programme  for  bringing  about  recuc-
 tion  in  the  consumption  of  alcoholic  beverages  have  been  accepted  by  Several  States  ard
 Union  Territories  aS  per  ८

 etails  furnished  telow
 :  न्

 Nauwes  of  States/Union  Territories  whe
 Measures  Suggested  have  agreed  to  unplement  the  measures

 ह म  of  aCvertisement  arc  induce-  Archra  Pracesh,  Assam,  Bihar,  Gujarat,
 sements  relating  to  crinks  Haryana,  Himachal  Pracesh,  ar’ a-

 taka,  Machya  Pracesh,  Maharashua,
 Punjab,  ajasthan,  Tamil  Nacu,,
 Mar.  ipur,  Uttar  Prad  esh,  Andam  an

 Delhi,
 &  Nicobar  Islands,  chandigath  and.

 2  General  restri  (1 ‘Tl 1001  on  public  drinkirg  Anchra  Pracesh,  Assem,  Jermu  Kash-
 mir,  Kerala,  Mani ipur,  Maharashira,
 Nagaland,  Orissa,  Punjab,  Delhi,
 Rajasthan,  Uttar  Pradesh,  Tripura,  West
 Bengal,  Ancaman  &  Nicobar  Islancs,
 Chandigarh  and  Himachal

 Pracesh,

 3.  Banning  of  liquor  shops  on  Highways,  resi-  Anchra  Pracesh,  Assem,  Jen  mu  &  Kash~
 Gential  areas  jn  towns  anc.  villages,  ecuca-  mit,  Kerala, -  Orissa,  Pur  jib,
 tional  institutions,  religious  Places

 and  Rajasthan,  Tripura,  Uttar  Pracesh,  West
 colonies  of  labourers.  Bengal,  Andaman  &  Nicobar  Islor.cs,,

 Chandigarh,  Delhi  and  Goa,  Daman
 and  Diu.
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 4.  Pay  days  to  be  uniformly  dry  days  Haryana,  Himachal  Pradesh,  Rajasthan,
 Andaman  &  Nicibar  Islands,  Dadra  and
 Nagar  Haveli,  Delhi,  Tripura,  Math-
 ya  Pradesh,

 व्  Banning  of  sale  of  liquor  to  yourg  people,  Andhra  Pradesh,  Assam,  Pra-
 lash,  Jammu  &  Kaskmir,  Manipur,

 Maharashtra,  Karntaka,  Orissa,  Pun-
 jab,  West  Betgal,  Chandigarh,  Dadra
 &  agar  Haveli,  Haryana,  Delhi,
 Nagaland,  Tripura,  Madhya  Pradesh
 and  Bihar.

 (2)  Furt'ter  reports  fr  ॥  the  State  Governments  are  awaite?.  These  will  be  discus-
 se  at  the  forthcoming  meeting  of  the  Central  Prohibition  Committee.

 Practice  of  Carrying  Night  Soil  on  heads

 660,  Shri  M.  C.  Daga
 Shri  Priya  Ranjan  Dag  Mungi  :  Willthe  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  State:

 (a)  Whether  a  mem  randum,  signed  by  82°  members,  was  presented  to  Prime  Minister  in
 february,  1976  demanding  that  a  legistation  shoul?  be  enacted  for  putting  an  end  to  the  practice
 Of  carrying  night  soilon  heads  and  if  so,  action  taken  by  Government  thereon  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  H.K.L.  Bhagat):
 ta)  &  (b)  Yes  Sir,  Tne  subject  matter  of  the  legislation  desired  by  the  Hon‘ble  members  of
 Parliament  falls  within  the  jurisdiction  of  the  State  Governments.  The  feasibility  of  such  a  Iegis-
 dation  has  to  be  consictered  by  the  State  Governments.

 under  wild  life  (Protection)  Act

 661,  Shri  M,  Daga  :  Will  the  Minister  of  Apricuiliure  and  [Irrigation  be  pleased  to
 ‘State  the  11197.0 1.0  persons  challanecin  thecountry  curing  1973  and  1974-75  underthe  Wild  Life
 (Pratectian)  Act.  and  number  of  persons  punished. the  periods  of  their  Sentences  and  the  nature
 of  offences  for  which  they  were  punished  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  &  Irrigation  (5174 |
 Patel)  :  The  informatiqn  is  being  collected

 ard
 will

 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 खोलो  कौर  पांचवें  योजनाश्रों  के
 दौरान  युवक  सेवाओं

 के  लिए  नियतन

 662.  श्री
 सेठी  :  क्या  समाज  कल्णर्ण[श्रौर  संस्कृति  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 किः

 चौथी  are  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्रों  मे  युवक  सेवाओं  झ्र ौर

 कवक
 कल्याण  के  लिये

 कल
 कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  -

 (@)  क्या  चौथी  योजना  मै  दी  गई  री  धनराशि  का  उपयोग  ;  शौर

 देश  में  गैर-विद्यार्थी  युवकों  की  संख्या  कितनी  है  ?
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 दिक्षा  और  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 चौथी  योजना  में  विनिधान  नके  s  1642  लाख रु  ०

 पांच नि  योजना  में  e  3230  लाख  Fo

 ee अ  ब  ख  अ

 फुल  4872  लाख  र ु०
 अ  क  अ

 नही ं।

 सही  wes  उपलब्ध  नहीं  यह  अनुमान है  कि  1971  की  जनगणना  के  श्रुति

 15-24  वर्षों  के  राय  वर्गों  में  गेर-छात्र  युवकों  की  संख्या  लगभग  760  लाख  हैं  ।

 राष्ट्रीय  युवा  als  द्वारा  को  गई  सिफारिशों  के  बारे  में  अनुवर्ती  कार्यवाही

 663.  श्री  जून  सेठी  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  कीः  कपा

 करेंगे कि  :

 युवा  कार्यक्रम  बनाने  तथा  प्रायोजन  के  लिये  राष्ट्रीय  पुवा  बोर्ड  की  पिछली  बैठक  कब

 हुई थी  ;

 बड  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 सिफारिशों  का  शीघ्र  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिये  इन  सिफारिशों  पर  ध्यान

 देने  के  लिये  क्या  विशिष्ट  तथा  प्रभावी  व्यवस्था  स्कोर

 क्या  स्वैच्छिक  संगठनों  को  मान्यता  दिये  जाने  लिये  दिये  गये  ग्रावेदन  पत्र  की

 करने  के  लिये  कभी  तक  कोई  समिति  नहीं  बनाई गई  है  ?

 दिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  ato  :

 से  राष्ट्रीय  युवक  मण्डल  की  पिछली  don  1970  में  हुई  इसने

 राज्य  झर  जिला  युवक  मए  sat  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  सिफारिश  की  ।  राज्य  सरकरों  से  राज्य

 स्तर  पर  युवक  मण्डलों  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  sacra  किया  गया  ।  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के

 कार्य  क्रमों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध
 में  जिला  स्तरीय  समितियों

 का
 गठन  किया  गया  है  ।  राष्ट्रीय

 युवक  मण्डल  ने यू वर्क झ्  केन्द्रों  ;
 कार्य  केन्द्र  की  स्थापना  के  खेल  के

 में
 दानों  का  विकास  करने  के

 युवक  नेतृत्व  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  प्र  साहसिक  कार्य  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  से  सम्बन्धित

 कुछ  मामलों  की  भी  सिफारिश  की  है  ।  सरकार  ने  इसमें  से  अधिकांश  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 हैं  कौर  कार्यान्वयन  बे  लिए  योजनाएं  कर  ली  गई  हैं  ।  प्रत्येक  योजना  में  प्रावश्यक  अनुवर्ती

 उपायों  की  व्यवस्था  ।  इसके  युवक  कामे  क्रमों  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार

 बोर्ड  का  गठन  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।
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 सड़े  हुए  पाओलो  को  सप्लाई

 664.  श्री  wh  भूषण  क्या  कृषि
 शौर  सिचाई  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  विले  बीजों  से  गीत  सड़े  हुए  माइलों  की  सप्लाई  सम्बन्धी  मामले  की  कोई  जाच

 की  गई  है  प्रौढ़  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  शौर

 क्या  इस  मामले में  कुछ  भारतीय  अघिकारी  जिम्मेदार  पाये  गये  हैं  झोर  यदि  at

 तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है  सर  उनके  विरुद्ध  नया  कार्यवाही  की  गई

 ऋषि  फिर  सिचाई  मिलते  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णात।हेब  पी०  :  ( (a)  निर्यातक

 देश  को  विनि्दिष्टयों  +  ्र तुरूप  मामलों  की  खरीदारी  की  जाती  है  ।  यह  सही  नहीं  कि  सड़ा

 हुआ  मामलो  सरोदा  गवा  था  या  हमें  प्राप्त  हम्ना  art  मामलो  में  धतूरे  के
 बीज  पाये  गए

 यू  ०एस  ०  अनाज  मानको ंके  अ्रन्तमं त  धतुरे के  बीजों  को  विषैला  नहीं  बताया  गया  है  बौर  उन्हें

 बीजो ंके  झाकार  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय  सामग्री  और  डाज  साना  जाता  है  ।

 भारतीय  are  निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  परामशं  दिया  गया  था  कि  कभी  भी

 मामलो  में  अनुमेय  छूट  सोमा
 के

 बाहर  धतूरे  के  बीज  पाये  जनता  को  देने  से  पूर्व  मामलों  को  साफ
 करने  को  व्यवस्था  की  जाए  गार  उनसे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  उथभोक्ताम्रां  को  भी

 परामर्श दें  कि  इस  झरना  ज  को  इस्तेमाल  करने से  पहले  झपने  हाथो  से  धतूरे  के  बीज  निकाल  ऐसो

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थों  कि  कुछ  मामलं  में  भारतीय  खद्य  निगम  द्वारा  राज्य  सरकार  को  इन  अनुदेशों

 को  भेजने में  कुछ  विलम्ब  हु  इस  मामले  की  जाँच  की  गई  थी  झोर  इसके  परिणामस्वरूप

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  दो  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  उचित  चेतावनी  दे  वी  गई

 लाल  किले  का  रख-रखाव  कार्य  रक्षा  मंत्रालय  से  होना

 665.  at  ait  भग  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  दिल्‍ली  के  लाल  किले  के  रख-रखाव  का  काय  रक्षा  मंत्रालय  से

 ले  लिया है

 लाल  किने  में  स्थित  पुरानी  मिलटरी  बैरकों  को  नया  रूप देने  के  लिए  मंत्रालय  की  क्या

 यो  way  है

 क्या  दिल्‍ली  के  लाल  किले  के  उन  कमरों  जिनमें  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  राजन  तिक

 दियों  को  रखा  गया  नया  रूप  देने  का  ऑर  उक्त  कमरों  क  बाहर  ऐसे  पत्थर  लगाने  का  जिन

 पर  राजनैतिक  बंदियों  के  नाम  atte  लिख  हों  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 समाज  कल्याण  और  संपत्ति  मंत्री  एस०  नल  )  अर

 इसका  निश्चय  पहले  ही  हो  चका  है  कि  दिल्‍ली  के  लाल  किले  के  वे  भाग  जो  अज  सेना  के  कब्जे

 में  कई  वर्षों  के  चरणात्मक  कार्य  क्रम  में  रख-रखाव  के  लिए  संरक्षण  को  सौंप  दिये  जाएँगे  ।  इसका

 बम  चरण  कार्यान्वित हो  रहा  है  ।

 पुरातात्विक  सिद्धान्तों  क॑  झ्तुसार  ऐतिहासिक  महत्व  की  संरचनाओं  का  बग़ावत  सं  रक्षण  किया

 जाएगा  |

 | है
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 तमिलनाडु  को  नेपाली  राय  परियोजना

 666.  श्री  एन०  नायर  :  क्या  कृषि  ste  सिचाई  मंत्री  यह  बताने को  gar  करेंगें

 किः

 केरल  सरकार  ने  एवं  केरल  के  संसद  सदस्यों ने  कावेरी  के  जल
 का  उपयोग  करक

 gag  परियोजना  का  काय  प्रारम्भ  करने  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  दी  गई  मंजरी  के  विरुद्ध

 वार-बार  कुछ  विशेष  भ्रातियां  उठाई  थीं  झ्र ौर

 केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  केदार  नाथ  fag)  )  हीं  ।

 (a)  आयोग  द्वारा  परियोजना  की  स्वीकृति  से  के  प्रयोग  में  केरल  के

 fea  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  है

 बालो राजगढ़  स्थल  में  खुदाई  कार्य

 667.  श्रीਂ  भोगेन्द्र  झा  कया  समाज  कल्याण  कौर  संसद  ति  मंत्री  बाली रा  जगह  स्थल  में

 खुदाई  कार्य  बारे में  19.  1976  के  शभ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  778  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बालीराजगढ़  में  पंपों  से  पानी  निकाल  कर  att  ae  खुदाई  की  गई  है  अथवा की

 जा  रही  है  ;  बारे

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 समाज  कल्याण  ग्रोवर  संस्कृति  मंत्री  (Sto  एस०  नष्ट  जों  नही ं।

 हा  नहीं  उठता  |

 बिहार में  खुदाई  कार्य

 668.  श्री  भोगेन्द्र  झा  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यहि  बताने  की  HAT

 करेंगे कि

 क्या  बिहार  में  मधुबनी  में  कल्याणेश्वर  तथा  इबेकोहेथा  दरभंगा  में

 अहिल्या  हबीडीह  तथा  अन्य  स्थानों  सहरसा  महिषी में  और  मिथिला  क्षेत्र  के  अन्य  प्राचीन

 ऐतिहासिक  स्थलों  में  खुदाई  करने  के  प्रयास  किये  गये  हैं  प्रिया  किये  जा  रहे  हैं ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  बारे  में  मुख्य  रूपरेखा  कया है
 ?

 समाज  कल्याण  ae  संस्कृति  (Ato  नर्स  हसन  )  AN
 (a)  1975-76  के  लिए

 उत्खनन  पौर  समन् वेषण  के  अ्रनमोदितਂ  कार्यक्रम  के  दत  लार  न  स्थलों  पर  खुदाई  करने  का  कोई

 | प्रस्ताव  नहीं  =

 (aq  प्रश्न  दु  11 डग  हे फटा
 el  होता
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 15  1976.  लिखित  उत्तर

 ध्रान्न्न  प्रदेश  में  द्धि  विकास के  लिए दो  गई

 धनराशि

 669.  श्री  के ०  रामकृष्ण  रेड्डी  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1974-75  ax  वर्ष  1975-76  के  दौरान  कृषि  विकास के  लिये
 केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्न  योजनाओं  के  ग्राहक  प्रदेश  को  योजनाकार  कितनी  धनराशि

 इन  योजनाओं  को  1  975  तक  क्या  प्रगति  हुई
 ?

 भाषी  कौर  सिंचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रभु दास  पटेल  )  :  तथा  प्रेरित

 जानकारी  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 10445/76)

 कोटनाला  श्रीनिवास  में  संशोधन

 670,  श्री  राम  सहाय  पाँडे
 :

 क्या  कृषि
 श्र  सिचाई  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कीटनाशी  1968  में  संशोधन  करने  पर  विचार कर  रही

 ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (an  प्रभु दास  iz  जो  हां  ।

 राज्य  सभा  की  विधि  विषयक  अधीनस्थ  समिति  ने  .  कीटनाशी  1971  पर  विचार  करते  समय

 यह  महसुस  किया  था  कि  या  तो  इस  के  अ्रन्तगंत  कीटनाशी  के
 पंजीकरण  की  शर्तें

 संशोधित  कर  दी  जायें  या  इस  अ्रधिनियम  धारा  5  के  अन्तर्गत  गठित  पंजीकरण  समिति  को

 की  शर्तें  निर्धारित  करने  के  में  अधिका र  देने  के.लिए  प्रीमियम  को  संशोधित  कर  दिया

 जायें  ।  इस  नियम  को  सरकार  ने  कीटनाशी  1968  के  उपबंध  में  होने  के  कारण  आधा

 अ्रधिसुचित  किया  था  ।  इस  समिति  की  सिफारिश  की  जांच  करने  पर  यहाँ  मालूम  कि  कीटनाशी

 दीवारों  के  उनकी  ब्रनावट  ग्रोवर  उसके  विषकारी  प्रभाव  में  ग्रस्त  के  कारण  एक  ही  तरह

 की  शर्तें  लगाना  सम्भव  नहीं  था  जो  कि  सर्वत्र  लागू  हो  सकें  शर  जिन्हें  कीटना शी  नियमों  में  समायोजित

 किया  जा  सकें  ।  सरकार  ने  प्रत्येक  कीटनाशी  दवा  के  सम्बन्ध  में  पंजीकरण  की  शर्तें  निर्धारित  करने

 के  लिए  पंजीकरण  समिति  को  देने  का  फैसला  किया  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कीटनाशी

 अधिनियम  की  धारा  9  प्यार  धारा  36  की  उप-धारा  (2)  को  संशोधित  करना  जरूरी  है  ।  इस

 अधिनियम  के  क्रियान्वयन में  प्राप्त  अनुभव  से  कीटनाशी  1968  के  विभिन्न  उपबंधों  को

 कारगर  ढंग  से  लागू  करने  की  बात  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  कौर  अधिक  संशोधन  करने  की

 झ्रावश्यकता को  भी  पता  लगा  था  ।  नई  कीटनाशी  दवाबों  के  सम्बन्ध  में  अ्रन्तिम  पंजीकरण  प्रमाण

 पत्र  जारी  वाणिज्यिक  कृमि  नियंत्रण  झापरेटरों  को  लाइसेंस  घरेलू  या  अन्य  किस्म  के  प्रयोग

 आदि  के  लिए  कीटनाशी  दवाओं  की  बिक्री  at  वितरण  के  लिए  get  लाइसेंस  फीस  निर्धारित

 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  झ्र धि कार  देने  के  मामले  को  सुविधाजनक  ब्र नाते  के  लिए  कुछ  ौर

 संशोधन  का  प्रस्ताव  है  ।  संशोधन  व्रिधेयक  मसौदा  तैयार  किया  जा  रहा  है  कौर  इसे
 ‘sr

 शीघ्र  सर्प
 में  लाया

 |

 85



 Written  Answers  March  15,  1976
 कानन

 समेकित  ग्रामीण  विकास

 671.  थ्रो  नारायण  चन्द  पराशर

 att  वसन्त  साठे

 नया  कृषि  site  fend  मंत्रों  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  3  जनवरी से
 7  1976  तक  वाल्टेयर  में  हुए  इण्डियन  साइंस  कांग्रेस

 के  6.0 33.0  अधीन  में  समेकित  प्रमोद  विकास  के  प्रति  एक  नया  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाने  को

 सिफारिश  की  गई

 यदि  तो  इस  दृष्टिकोण  की  मुख्य  बातें  क्या  ate

 क्या  सरकार  ने  उस  दृष्टिकोण  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ale  यदि  तो  विशिष्ट

 सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 दूषि  श्र  सिचाई
 में  राज्य  मंत्री  शाह  नवाज  :  झोर

 इस  वर्ष  जीव  ी  में  वाल्टेयर  में  हुए  भारतीय  विज्ञान  कांग्रेस  के  0.0 3.0  अधिवेशन  ने  समन्वित

 ग्राम  विकास  के  लिए  व्यापक  दृष्टिकोण  झपना ने  की  कुछ  सिफारिश  की  उन  सिफारिशों  की

 मुख्य  बातें  ये  हैं  :

 (1)  afar  दृष्टि  से  सक्षम  ग्रामीण  उद्योगों
 के

 विकास  के  लिए  अधिक  सघन

 संधान  तथा  विकास  संबंधी  प्रयासों  के  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्र  में  अधिक  नौकरियों

 के  लिए  जगह  बनाना  ।  पूंजी  लगाने  वालों  की  इनमें  रुचि  पैदा  करने  के  प्रयत्नों

 के  साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रायोजनाओं  केਂ  लिए  ग्रामीण  बैकों  एवं  ऋण  दाता

 दूरी  देश  के  वैज्ञानिक  प्रत्येक  राज्य  के  विश्वविद्यालयों

 तथा  औद्योगिकी  एवं  प्रबन्ध  की दुसरी  संस्थानों  को  एक  ऐसा  संघ  स्थापित  करना

 चाहिए  जोकि  उपपकक्‍्त ष्  प्रौद्योगिकी  के  लिए  विकास  विस्तार  केन्द्रों

 का  सगठन  एवं  आयो जन  कर  साधनों के  उपयोग  करने  से  agar

 प्रशिक्षण  के  प्रति  एक  समन्वित  दृष्टिकोण  अपनाते  हुए  शिक्षण  पर  अधिक  जोर

 देना  चाहिए  ताकि  निजी  रोजगार  को  बढ़ावा  मिल  सके  ।

 (2)  सं मस् यात्रों  को  अधिक  सुक्ष्मस्तरीय  रूप  से  जानने  तथा  उनका  विश्लेषण

 करने  के  उद्देश्य  से  स्वास्थ्य  इरादी  पर  सभी  सुलभ  आंकड़ों

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  समन्वित  नीति  अपनायी  जानी  चाहिए  ।

 (3)  नी  प्रौद्योगिक  atte  कार्यों  को  बड़े  gars  पर  अपनाने  से  उनकी

 स्थिति  अधार  पर  जॉच  पड़ताल  की  जानी  चाहिए  ।  विशेष  रूप  से  पहाड़ी

 क्षेत्रों  और  प्रमुख  नदियों  कें  भ्रपवाह  क्षेत्रों  पेड़  लगाकर  परिस्थिति  की

 पर्नानि्नाण  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  विद्यार्थी-समुदाय  को  लगाया  जाना  चाहिए  ॥

 जाना  चाहिए  ताकि  विकास  कार्य  में  अधिक  से (4)  शिक्षा  प्रदान  में  सुधार  किया

 म्रधघिक  विद्यार्थियों  को  लगाया  जा  सके
 t  शिक्षण  संस्था  के  उपयुक्त  स्तर



 लिखित  उत्तर
 Se  peat

 1807  (  )

 पर  कार्मिकों  को  भी  प्रशिक्ष  ग  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  तुरन्त  लाभ  देने

 वाले  एवं  व्यवहार  में  लाने  योग्य  कहानी  परिणामों  का  पता  लगा  सकें  झोर

 अघिक  लोगों  को  लेकर  चलाये  जाने  वाले  विकास  कार्यक्रम  तयार  करਂ  सके ं।

 इन  कार्यकर्मों  द्वारा  प्रत्येक  संकाय  के  weer  तया  विद्यार्थी  किसी  ग्रामीण /
 नागरीय  विकास  गतिविधि  भग  लेने  का  अवसर  मिलना  चाहिए  ।

 (5)  जन-सामान्य  के  माध्यमों  जसे  रेडियो  तथा  vat  ग्रामीण  विकास

 की  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाने  के  कारगर  उपयोग  किया  जाना  चाहिए

 जिलास्तर  पर  संचार  नीति  दलों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार

 के  सभी  साधनों  के  gra  कारगर  ढंग  से  तालमेल  ब्रायन  जा  सके  ।

 (6)  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  एव  स्वच्छता  की  सम्पूर्ण

 पद्धति  को  सुदृढ़  बनाना  होगा  ।

 भूमि  की  उत्पादकता  तथा  व्यावहारिक  जोतों  की  न्यूनतम  सीमाओं  को  बताते

 सहकारी  प्रयत्न  तथा  भूमि  के  अनुकूलतम  उपयोग  के  लिए  समाजिक  रूप  से

 प्रेरणा  दी  जानी  चाहिए  ।

 (8)  सुदूरवर्ती  क्षेत्रों  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  बेज् ना निक  कर्म  चोरियां
 के  लिए  भी  सेवा  की  शर्तों  में  सामान्य  समाजिक  सेवायों  तथा  अ्रवसरों  कीਂ  व्यवस्था

 तो  होनी  ही  साथ  हो  इन  वैज्ञानिकों  के  समाजिक  दायित्वों  की  भी

 व्याख्या  की  जानी  चाहिए  जिस्में  प्रत्येक  darts  प्रयास  अथवा  कार्य

 सोनी  मानदण्ड  तथा  समय-सारणी  हो  |

 (9)  ग्रामीण  विकास  के  लिए  व्यवहार  किए  जाने  वाले  विज्ञान  के  क्षत्र  विशेष  में  स्वेच्छा

 से  किये  जाने  वाले  प्रयत्नों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समन्वय  संगठन

 की  पना  |

 विज्ञात  कांग्रेस  ने  qe  at  सुझाव  दिया  कि  वैज्ञानिक  ग्रामीण  नगरीय  विकास

 के  लिए  सर्वागीण  रूप  से  दिशा-निदेश  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  शक  संसदीय

 प्रस्ताव  तैयार  करे  ।  राष्ट्रीय  नीति  प्रस्ताव  कार्यवाही  के  प्रारूप  में  शामिल

 करने  के  निम्नलिखित  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है

 प्रत्येक  खण्ड  तथा  नगर  के  लिए  वैज्ञानिक  एवं  प्रशासनिक  संघ  की  स्थापना  जो  कि

 पारिस्थितिकी  पर  श्राधारितें  ग्रामीण  कार्यों  एवं  नगर  विकास  कार्यक्रमों  के  विकास

 एवं  कार्यान्वयन  में  सहायता  दे  सकें  संघों  उस  क्षेत्र  के  सभी  वैज्ञानिक

 तथा  तकनीक  संस्थान  एवं  विद्यालय व  महाविद्यालय  शामिल  किए  जाने

 ate  प्रशासनिक  संघ  में  सभी  ग्रामीण  जन  सामान्य  के  उद्योग

 तथा  साधन  शरारती  एजेन्सियों  उपयुक्त  प्रतिनिधियों  सदस्य  बनाना  होगा  ।

 भूमि  के  समूचित  इस्तेमाल  व  सहकारी  प्रयासों  हेतु  सामाजिक  प्रोत्साहन  प्रदान

 करने  के  लिए  प्रत्येक  क्षेत्र  में  सिंचित  ah  श्रीजीत  भूमि  लिए  व्यावहारिक

 जोत  ate  भूमि  उत्पादकता  की  न्यूनतम  सीमाएँ  ।
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 का

 ग्रामीण  फित्र कें  लिए  विशिष्ट  ऋण  तथा  बिजली  का  आ्रारक्षण ।

 सभी  स्रोतों  के  उपयोग  संबंधी  नीति  के  अविभाज्य  रंग  के  रूप  में  रोजगार  गारंटी

 कार्यक्रम  ।

 न्य  ईंटें  भवन  निर्माण  इत्यादि  aa  गैर  खेती  के  कामों  के  लिए  अनुत्पादक

 भूमि  का  भ्रारक्षण  तथा  उत्पादन  उद्देश्यों  लिए  दत्त  जमीन  का  निशचित

 रूप  से  समुचित  उपयोग  |

 ग्रामीण  क्षेत्रो  में  पीने  के  जन  स्वास्थ्य  तथा  इंधन  संभरण  होती |

 प्रत्येक  उत्पादन  प्रणाली  में  उनका  आह्लान  जल  तथा  ala  संबधी

 aa  के  दिये  कालीन  निर्णयों  पर  प्रत्येक  ats  पारिस्थितिकी  aa

 के  लिए  एक  बटालिक  पाइपंनपशू-मानव  WEIt-AAAi  नीति  ।

 अभी  तथा  जल  संरक्षण  तथा  पौध  कौर

 एक  ऐसे  समन्वित  औपचारिक  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  पद्धति  जिसमें  ग्रामीण /

 शहरी  विकास  कार्यक्रमों  में  विद्यार्थी  व  शिक्षकों  की  उपयुक्त  साझेदारी  हो  ।

 (7)  मिण  fas  वाले  क्षेत्रों  में  कार्यक्रम  झ्रोर  प्रायोजना  तैयार  करते  समय  इने

 सिफारिशों  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जायेंगी  ।

 दोष  पूर्ण  भंडारण  के  कारण  बीज  की  क्षति

 672.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  कृषि  फिर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  करेंगे

 थि  बर्ष  1973-74  1974-75  अर  1975-76  में  कितना  बीज  भंडारों  में  रखा  गया  सनौर

 दोषपूर्ण  भंडारण  के  कारण  क्रिया  बीज  नष्ट  हम्ना  ?

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रभु दास  : भंडार  में  रखे  गये  खोज  की

 मात्ना  का  अपमान  विशेष  समय  पर  ही  लगाया  जा  सकता  है  ।  पूरे  साल  में
 भें

 डार  में

 गये  बीज  को  मात्रा  का  ग्रनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  राष्ट्रीय  बीज  तराई  विकास
 निगम  कौर  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के ग्रनसार  दोषपूर्ण  भंडारण  के  कारण  कोई  ate  बर्बाद

 नहीं  gar  अंकुरण  को  क्षमता  कम  हो  जान ेके  कारण  राष्ट्रो  बोज  निगम  को  नोचे

 लिखो  माता  में वीजों  को  रद्द  करना  पड़ा  था  |

 1973-74  4548,19  क्विंटल

 1974-75  5492.35  क्विंटल

 1975-76  1421,  32  क्विंटल

 सिचाई  परियोजनाओं
 के  लिए  सहायता

 673.  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :

 क्या  कृषि  शर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fare

 क्या  विश्व  बैंक  की  देश  में  56  सिंचाई  परियोजनाओं  सहायता  में  रुचि है

 जैसा कि  16  1978 के  में  समाचार  छपा है  अर
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 (a)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  केदार  नाथ  और  (

 सरकार  नें  विश्व  वेक  को  21  बहत  शर  a  tend  र  र  के  लित  ऋण  सहायता

 व्यवस्था  हेतु  विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  किया  इलम  से  कुछ  परियोजनाओं  का  विश्व  बैंक

 बालों  द्वारा  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।  विश्व बैंक  द्वारा  इन  56  परियोजना ग्र ों  में  से  कुछ  चुनो  हुई

 परियोजनाओं  को  ऋण  सहायता  की  व्यवस्था  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 a  tat  जल  विवाद

 सचिव  Adi  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे 674.  को  डी०  डी०  देसाई  क्या  कृषि  कौर

 कि

 क्या  नमदा  जल  विवाद  जो  कभी  के  समक्ष  हल  करने  में

 प्रगति हुई  कौर

 क्या  सरकार  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  संबंधित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 की  बैठक  बुलाने  पर  विचार
 कर  रही  है  जैसा  गोदावरी

 नई ंी  जल  विवाद  के  मामले  में  किया  गया

 द्

 कृषि  और  सिचाई  मंत्रालय  में  उपमंत्री  करार  नाय  faz)  1974

 नमंदा  विवाद  के  कुछ  विशेष  पहल  ओं  पर  भागीदार  राज्यों  के  बीच  समझौता  तन्न  से  गुजरात

 राज्य  में  नमदा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  अपने  प्रारंभिक  तकों  को  करना  पूरा

 कर  लिया  है  |
 स्व  मध्य  प्रदेश  राज्य  द्वारा  तक॑  प्रस्तुत

 किये
 जा

 रहे
 हैं

 ।

 1975  को  हुई  श्रत्तररज्यीय  बैठक  में  संबंधित  राज्यों  द्वारा  सहमति दी

 गई  थी  कि  गुजरात  रामी  कौर  सुखी  प  रियोजन!ओओं  पर  भ्र ौर  मध्य  प्रदेश  सरकार

 सूक्ति  ait  बिछुमझ्ा-लतिया  परियोजनाओं  पर  योजना  प्रयोग  से  ति  मिल

 जाने  पर  निर्माण  कार्य  चाल  कर  सकती  हैं  ।

 गुजरात  कौर  मध्य  प्रदेश  के  बीच  निंदा  जल  का  बंटवारा  तौर  नव गांव  बांध  ऊंचाई

 रुके  पड़े  बड़े  यह  विचार  किया  गया  है  कि  इन  मामलों  पर  न्यायाधिकरण,द्वारा  निर्णय

 लिया  जाये

 दर्जी  में  कम  लागत  श्रीवास  अभनेत्री

 675.  श्री  डी०  डी०  देसाई  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 हाले  में  नई  दिल्‍ली  में  कम  लागत  आ्रावास  प्रदर्शनी  हुई  थी

 क्या  इस  प्रदर्शनी  से  कम  लागत  आवास  डिजाइन  का  चुनाव  करने  में  सहायता  मिली

 शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है
 ?
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 निर्वाण  श्र  प्रवास  तथा  संतानों  कार्य  मंत्रਂ  Ho
 :

 तथा  प्रदर्शनी  का  उद्देश्य  केवल  कम  लागत  का  एक  डिजाइन  चुनना  ही  नहीं

 था  बल्कि  भवन-निर्माताओं  ait  प्रायोजकों  को  भवन  निर्माण  के  डिजाइन  तथा  स्थानीय  उपलब्ध

 इमारती  सामान  सहित  इमारर्त/--सामग्री  के  बारे  में  सभी  उपलब्ध  नई  तकनीकों  के  लिए  बढ़ावा

 था  ।  गये  प्रत्येक  मकान  के  निर्माण  में  इन  तकनीकों  में  से  एक  या  अधिक  तकनीकें

 प्रयोग  की  गई  थीं  |

 Requirement  of  Tractors

 676  ShriPanna  Lal  Barupal  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be  plea-
 ‘Sed  to  state  the  number  of  tractors  required  at  present  and  the  number  of  tractors  produced  annu-
 .allyin  the  country  and  the  names  of  the  places  where  theSe  are  being  manufactured  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  [rrigation  (Shri  Prabhudas
 _Patel)

 The  National  Council  of  Applied  Economic  Research  (NCAER)  was  requested  bythis  minis-
 in  1972  to  camtuct  a  cetaile1  systematic  market  survey  on  Scientific  lines  with  the  object  of

 anr.  ual smaking  realistic  estimates  of  the  likely  demand  for  tractars  of  various  11.  rangeson  an
 ba3is  during  the  remaining  part  of  the  Fourth  Plan  period  and  the  Fifth  Plan  period.  According
 91 5  11:  55  न्य 1876  0  (16111,  ¢1e  demand  fortractorsin  the  country  will  be  of  the  order  of
 79,000  by  1978-79  (end  of  5th  Plan)  as  detailed  below

 .  *  45,000

 “1975-76  52,000

 1976-77  60,000

 1977-78  .  70,000

 11978-79  .  79,900

 The  pra  ‘uctian  of  agricultural
 tractors

 during  the  last  few  years  has  been  as  urcer:—

 Year  Nos.

 1972-73  .  e  20,802

 1973-74  .  .  24,425

 1974-75  .  31,088

 975-76  .  e  25,632

 (upto  Jan.76)

 At  present  there  are  11  units  in  production.  The  rames  01  these  units  ard  the  pleces  where
 nthey  are  located  are  indicated  below:—

 Name  of  the  Unit  Location

 M/s  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.  ध्  Pinjore  (Haryar  a)

 M/s  Hindustan  Tractors  Ltd.  e  |  Baroca  (Gujarat)

 *  *  Nasik  (Maharashtra) M/s  Kirloskar  Tractors  Ltd.

 Kancivli  East  Bom- M/s  International  Tractors  Co.  of  India  Lt¢
 bay  (Maharashtra )
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 M's  Escorts  Ltd.  .  Faridabad  (Haryana)

 M/s  Escorts  Tractors  Lt.  Faridabat  (Haryara)

 M/s  Eicher  Tractors  Ltd.  Faridabad  (Haryanma)

 M/s  Punjab  Tractors  Ltd.  Mohali  (Punjab)

 M/s  Tractors  &  Farm  Equipment  Ma‘tras  (Tami!  Natu)

 M/s.Pittie  Toals  Lt+..  थ  थ  Poona  (Maharashtra)

 तहह  M/s  Harsha  Tractors  Lt:.  Loni  (Ghazial  cd)

 Sale  of  Wheat  at  Low  Price

 677  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister of  Agriculture  and  Irrigation  te  rlea-
 to  State:

 (a)  Wether  wheat  is  sellingin  the  market  at  a  price  lower  than  the  price  fixed  by  Goverr  mer  t;

 (6)  Waoether  Government  are  urable  to  buy  wheat  from  all  those  farmers  who  esire  to  Sell
 ‘their  wheat;  anc

 (e)  Whether  Government  have  any  scheme  for  providing  relief  to  the  farmers  havirg  regard
 ६०  their  difficulties;  and  if  so,  the  outlines  of  the  measures  considered  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture &  [rrigation(Shri  Anna  Saheb  P,
 Shinde)

 (a),  (6)  &(c):  Necessary  stepshave  been  taken  by  the  State  Governments  for  giving  effective
 support  to  the  prices  of  wheat  through  the  various  procurement  agencies  including  Cooperatives
 and  the  Food  Corporation  of  India,  Procurement  machinery  has  been  fully  geared  to  uncertake

 Bric?  supp rt  pu-chases  whenever  and  wherever  Necessary.

 Tne  market  prices  of  wheat  of  Fair  Average  Quality  are  generally  ruling  at  or  above  the  level
 ‘of  procurement  prices  fixed  by  Government.

 Prices  of  fertilisery,  an  important  input,  have  been  reduced  twice  during  1975,oMce  in  July
 and  again  in  December.  Prices  of  certified  seeds  have  also  been  reduced  by  the  National  Seeds
 Corporation.

 Fallin  prices  of  Agricultural  inputs

 678  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Willthe  Minister  of  Agriculture  and  Irrigation  be
 Pleased  to  State:

 (a)  ‘Te  item  wiSe  percentage  of  decrease  registered  in  the  prices  of  various  agricultural  imple-
 am21ts,  seeds  and  fertilizers  during  1974-75  as  compared  to  thatin  1973-74;

 (6)  reasons  for  which  the  prices  have  not  come  down;  and

 (ce)  action  proposed  to  be  taken  by  Goverment  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minigtry  of  Agriculture  and  [rrigation  (Shri  Prabhudas
 ‘Patel

 (a)  A  comparative  Statement  showing  the  Economic  Acviser,s  Index  Number  of  whole-sale
 tprices  of  fertilizers  anc  tools  and  implements  and  also  the  Sale  price  of  various  seeds,  during  1973-
 ह  and  1974-75  is  enclosed.  The  prices  generally  registered  anifcrease  Curing  1974-75  aS  cOmpa~

 to  that  in  1973-74.

 (6)  The  increase  in  the  prices  of  fertilizers  effecte+  in  1974  waS  226551121670.0  by  80021.0
 ‘{Ncrease  in  the  prices  in  116ा:7: 81107 8]  Market  a4  mar  ifold  increase  in  the  Ocean  freight  as  well

 as  in  the  cost  of  pro  {uction  of  i-igenous  fertilisers. The  increase  ia  the  prices  of  tools  ar.  imple-
 mets  wa  due  to  ge  पटाक  rise  it  the  cost  of  raw  material,  port  charges,  labour  wages  exciSet

 sand  custom  duty  the  increase  in  the  prices  of  Seecs  was  Cuctc  the  ir  crease ir.  the  prevailir  g  marke
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 aka)»

 Price  anc  the  procurement  price  of  the  grain  anc!  the  increased  expenditure  on  processing,  certi~
 ficatiqn  and  packaging  materia}.

 (८)  The  prices  of  fertilizers  were  reduced  twice ;  first  on  18-7-75  and  againon  1-12-75  the Price  of  NSCseecis  has  been  recucee  from  the  Year  1975-7  6  The  recuction  in  the  prices  in  respect- of  patty  Seed  was  by  27%  wheat  5६८7  by  14  %  and  ather  grains  by  7%  to  17%.  As  regars  tools
 and  implements,  a  preliminary  stucy  on  the  cost  reduction  ef  mechen  igation  inputhasbeen  carried out  and  a  report  has  been  submitted  to  the  Ministry  of  Finance  in  J  anuary,  1976  which  is  uncer

 eXamiNation,

 Statement
 (A)  Average  Annual  number  Index  in  respect  of  Fertilisers  and  Tools  and  Implements:

 (Baise  Year  1961-62-100)

 1973-74  1974-75

 146°0 Fertilisers  1oo°*g  बन चक् ह 20R*  i

 Tools  &  Implements  232°6  304°4

 {B)  Sale  Prices  of  various  seeds.
 Crops/Variety  Sale  price

 1973-74  1974-75

 Rs,  Rs..

 Hy.  Maize  320  460

 2
 Composite

 Maize  320  460

 3  Sorghum  (Hybri*)  800  800
 CSH—z  959  1050

 759  1050
 800  1050

 Other  varieties  450  507

 | 4  Hy.  Bajra  850  1050

 5  Wheat  HD  (M)  -1553  320  320

 HD  (M)  -1593  320  320

 220  320 S.
 Sonora

 Lerma  220  320

 220 6  Paddy  Course  &  Medium  Course  263

 Fine  &  Medium
 230

 285

 Taxes  on  Fertiliser

 679  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Agriculture  and  [rrigation  be
 Pleasec.to  state  various  taxes  levied  on  the  chemical  fertilizers  by  the  central  anc  state
 and  the  rates  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Agriculture&  Irrigation  (Shri  Prabhudas
 Patel)-

 The  indigenous  Chemical  Fertilisers  are  subject  to  Central  Excise  Duty  at  the  rate  of  !  15%,
 ad  valoremexXceptin  case  of  ‘single  which  the  rate  ofduty7  1/2%.  The  impor-

 ted  Chemical  Fertilisers  are  subject  to  Auxiliary  duty  which  varies  from  5%  to  15%  Gepending
 upon  ICT  -classification  and  Countervailir  g  Customs  duty  at  an  uniform  rate  of  15%  ad  valorem,
 Besides  the  above  taxes  the  imported  anc  jr.digenously  producted  Chemical  Fertilisers  are  subject.
 to  Central  Sales  tax  at  the  rate  of  4%  atic.  States  Sales  tax  uncer  States  Sales  Tax  ACTs  wherever,
 they  are  being  levied  and  the  rates  of  which  vary  from  State  to  State.
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 कमाच  15,  1976  सभा  पटल  पर  रखे  गये  ie

 सभा  फ्लू  पर  रखें  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLB

 जल  निवारण  ate  1976

 निर्माण  श्र  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  Fo  एल०  :  मैं  जल

 निवां रण  कौर  नियंत्रण  )
 1974  की  धारा  63  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत

 जल  निवारण  झ्र ौर  संशोधन  1976  तथा  sat  संस्करण )
 की  एक  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  ०साँ  ०नि०

 352  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  eto  10429/76]

 aaa  वस्तु  श्रीनिवास के  श्रन्तगत  alias

 राज्य  के  सम्बन्ध  में  श्रध्या देवा  तथा  केन्द्रीय  दबक  परिषद

 1976

 कृषि  wie  सिचाई  मंत्रालय  में  राउथ  शाहनवाज़  मैं  निम्नलिखित  पत्न

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  श्रावक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 चीनी  1975-76  के  उत्पादन  के  लिये  मूल्य  संशोधन

 1976  तथा  aa  की  एक  जो  दिनांक  9

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  सा
 ०

 सां  ०नि०  में

 शित  हृ  था ।

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10430/76 )

 (2)  तमिलनाड़ु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  दिनांक  31  1976

 को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  चार के  साथ  पठित  संविधान  के  ग्रभच्छद च्

 213(2)  कें  उपबन्धों  के  अन्तर्गत
 निम्नलिखित

 अध्यादेशों  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 तमिलनाडू  ऋण  ग्रस्त  कृषक  संख्या  2  1976

 (1976  का  तमिलनाडु  अ्रध्यादेश  संध्या  7)  जो  तमिलनाडु के  राज्यपाल

 द्वारा  3  1976  को  प्रख्यापित  किया  गया  art

 तमिलनाडु  ऋण  ग्रस्त  व्यक्ति  संख्या  2  1976

 (1976  का  तमिलनाडु  अध्यादेश  संख्या  8), जो  तमिलनाडु  के  राज्यपाल

 दारा  3  1976  को
 प्रख्यापित

 किया  गया  था  |

 तमिलनाडु  ऋण  ग्रस्त  कृषक  तथा  ऋण  ग्रस्त  व्यक्ति  उपबंध )
 संख्या  2  1976  (1976  का  तमिलनाडु  भ्र ध्या देश  संध्या  9)
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 न
 March  15,  1976

 जो  तमिलनाडू  के  राज्यपाल  द्वारा  3  1976  को  प्रख्यापित  कि  या

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 10431/76]

 (3)  वक्फ  1954  की  धारा  set  की  उपधारा  (3)  के
 श्रन्तगंत  केन्द्रीय

 वक्फ  परिषद्‌  1976  तथा  wast  की

 एक  जो  दिनांक  27  फरवरी  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना

 संख्या  सां  श्री  144(5)  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखा  गया  देखिये
 संख्या  एल०  टी०  10432/76

 सीसा  शुल्क  1962,  केन्द्रीय  उत्पाद  1944,

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  नमक  1944  तथा

 वित्त  1971  के  श्रन्तगंत  श्रधिसूचनायें

 राजस्व  तथा  बेकिंग  विभाग  में  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  :  म

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तत  निम्नलिखित

 सुचनाझओों  तथा  ara  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  ——

 = सा०  सा०  नि०  327  जो  दिनांक  6  ी
 1976 के  भारत

 में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  ब्याछ्यार्सक  ज्ञापन  ।

 ate  सोनी  328  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  रात  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 ate  सां०  नि०  329  जो  दिनांक  6  1976
 के

 भारत
 के

 राज पत्न  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  सोनी  330  जो  दिनांक  6  ard,  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित
 हुई

 थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सासानी  331  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राज पत्न  में

 प्रकाशित  हु  ई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सासानी  118(5)  जो  दिनांक  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ठी
 ०  10433/76]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1944  के  झन्तगंत  जारी  की  रई  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  का  एक-एक  प्रति  :--

 )  सा०  सां०  नि०  239 जो  दिनांक  21  1976 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तब  एक  ial  गत  ||
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 फाल्गुन  15,  1897  शक |  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 सालबोनी  325  जो  दिनांक  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  gto  10434/  76]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  तथा  नमक  1944  की  घारा  38
 के

 अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  प्रंग्रेजा  संस्करण )
 को  एक-एक  प्रति

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 नियम  1976,  जो  दिनांक

 21

 1976  के  भारत  के
 राजपत्र

 मे
 भ्र धि सूचना

 संख्या  at oviofite  240

 में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  संशोधन )
 1976,  जो  दिनांक  6

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  सासानी  322  मैं

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  Zto  10435/76 |

 (4)  वित्त  2)  1971  की  धारा  51
 के

 अन्तरगत  ग्र धि सूचना

 संख्या  सासानी  266  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  28  1976  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित  हुई
 थी  तथा

 जिसके  द्वारा  दिनांक  1  अक्तूबर  1971
 की  श्रघिसूचना

 संख्या  सा  ०सां  sfT°

 1455
 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं

 ।

 प्रिंयालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  Tro  Zlo  10436/76

 उनसे
 )

 दूसरा
 aaa  1976

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  प्रण्णासाहिब  पी०  मैं  आवश्यक

 वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा
 (6)

 के  श्रन्तगंत  उवंरक  )  दूसरा

 संशोधन  1976  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो
 दिनांक

 1  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या  सा  ottofto  103(e)  मैं  प्रकाशित  हुमा  सभा  पटल

 पर  रखता  हुं  ।

 प्रिंयालय  में  रखा  vat  बनिए  संख्या  एल०  टी०  10437/76

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  सेवा  निवासी  तथा  सेवा  की

 )  दूसरा  संशोधन  1976  तथा  राजा  राममोहन  राय  पुस्तकालय

 कलकत्ता  का  वर्ष  1974-75  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 faert  शर  ज  क्घ्त्ण  पाल  तया  संस्कृति  विभाग
 में  उपमंत्री  डी०  पर

 :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  विश्वविद्यालय लय  अनुदान  saver  1956  की
 धारा

 25  को  उपधारा  (3)

 के  grate  अनुदान  अयोग  क  सेवा-निवृत्ति
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 iain

 from  Rajya  Sabha  Phalguna  15,  1897
 (Saka)

 तथा  सेवा  की  शर्ते  )  दूसरा  संशोधन  1976  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  28  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना

 संख्या
 सा  सोनी  295  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यारूत्यामक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  wat  देखिए  संख्या  एल०  eto  10438/76 ]

 (2)  राजा  राममोहन  राय  पुस्तकालय  कलकत्ता के  वर्ष  1974-75 के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्रित  लेखें  ।

 प्रितपाल  में  रखा  ग्या  देखिए  संख्या  एल०टी०  10439/76]

 गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  12-  3-76  को  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  को  गई

 उद्घोषणा  के  श्रस्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  श्रीदेवी  तथा  गुजरात

 के  राज्यपाल  हारा  राष्ट्रपति  को  भेजा  गया  प्रतिवेदन

 '
 के०

 ब्रह्मानन्द
 :  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  —

 गुजरात  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  rata  राष्ट्रपति

 द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  12  1976  की  उदघोषणा  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  जो  स  विधान  के  अनुच्छेद  356  (3)  के  अ्रन्तगत  दिनांक

 12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सासानी

 123(  मैं  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 उपर्युक्त  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  उपखण्ड  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति

 के  दिनांक  12  1976  के  आदेश  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक

 जो  दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्र धि सुचना  संख्या

 सासानी  में  प्रकाशित  gar  था  |

 गुजरात  के  राज्यपाल  द्वारा  राष्ट्रपति  को  भेजे  गये  दिनांक  12  1976

 के  प्रतिवेदन  तथा  sas  की  एक  प्रति  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  10440/76

 tt

 राज्य सभा  A  सचदेवा

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देता हूं  :--

 कि  राज्य  संभा  ने  9  1976  की  ard  बैठक  मैं  विदेशी  श्भिदाय

 1976  पास  किया  है
 |

 96



 15  1976  रेल  197  चर्चा

 कि  राज्य  सभा  11  1976  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  9

 1976  को  पास  किये  wy  पटना  उच्च  न्यायालय  में  स्थायी  न्यायपीठ

 की  स्थापना )  1976  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  8  1976  को  पास  किये  गये  उच्च

 न्यायालय  न्यायाधीश  की  संशोधन  1976
 कैं

 बारे  मै

 लोक  सभा  से  कोई  सिफ़ारिश  नहीं  करना  है  |

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  1976  को  पास  किये  गये  उच्चतम

 न्यायालय  न्यायाधीश  की  संशोधन  1976  के  बारे  मैं

 लोक  सभा  से  कोई  सिफ़ारिश  नहीं  करनी  है  |

 विदेशो  श्रमदान  विधेयक

 FOREIGN  CONTRIBUTION  (REGULATION)  BILL

 राज्य  सभा  द्वारा  प्रीत  रूप  में

 महासचिव  :  विदेशी  श्रभिदाय  1976  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 el  अवाय  सानंद  लाना

 बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिए  सभा  को  स्थगित  करने

 के  बारे
 में

 घोषणा

 ANNOUNCEMENT&RE,  ADJOURNMENT  OF  THE  HOUSE  FOR  THE  BUDGET

 त्र्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करता  हूं  कि  परम्परा  के  अनुसार  सभा  राज  मध्याह्न

 पष्चचात्‌ दि  4,  30  बजे  स्थगित  होगी  शौर  मध्याह्न  पश्चात  5  बजे  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  लिये  पुनः

 समवेत  होगी  |

 ——

 ta,  बजटਂ  1976-17  चर्चा--जारी

 RAILWAY  BUDGET—1976-77—GENERAL  DISCUSSIONm=Contd,

 श्रष्यक्ष  महोदय  :
 अरव  हम  रेल  बजट  पर  न्यू  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  हनुमन्तैया  ।

 श्री  के०  हन सन्त या  रेल  मन्त्री  द्वारा  लाभ  का  बजट  पेश  किया  जाना  स्वागत  योग्य

 है
 ।

 रेल  मन्त्री  ने  यह  भी  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  1974-75  के  अन्त  में  विकास  निधि  प्रौढ़  राजस्व

 संचित  निधि  के  अन्तर्गत  रेलवे  पर  सामान्य  राजस्व  379.  75  करोड़  रुपये  का  ऋण  था  तथा

 सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  के  भूगतान  में  तेजी  से  कमी  झाई  है  ।  इस  बार  62.  81  करोड़  रुपये

 लाभांश
 को  भुगतान

 किया  गया  ।
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 ह्म  यदि  इने  लाभ  दिखाने  aa  ग्राहकों  पर  गहरे  ध्यान दें
 तो  पता  चलेगा कि  यहं  विशेष

 लेखा  पद्धति  अपनाने  के  कारण  है  अन्यथा  यह  लाभ  का  बजट
 नहीं

 वास्तव  में  यह  लाभ  है  न

 कि
 प्राकलन  लाभ

 |  रेल  मन्त्री  इसे  अगले  ag  प्राकलन  ल।भਂ  में  बंदने  ।

 अंग्रेजों  के  सामने  रेलवे  विस्त।र  के  मामले  में  zt  उद्देश्य  थे  :  बम्बई  कौर  मद्रास

 व्यापारिक  केन्द्र  तथा  रक्षा  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  हमरी  अर्थव्यवस्था  कब  विकासशील  हो  गई  है  |  अतः

 रेलवे  त्रिपली  के  fara  कार्यों  के  तुरुप  सुव्यवस्थित  करना  होगा  ।

 कुछ  समय  पहले  सभी  राज्यों  की  जधानियों  को  सीधे  बड़ी  लाईन
 से  जोड़ने  प्रस्ताव

 सदन  में  रखा  गया  था  तथा  इसे  ea  मत  से  स्वीक।र  किया  गया  था  कौर  सराहा  गया  था  ।  परन्तु  इस

 बजट  में  उसे
 लगू

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है
 ।

 रेल  मन्त्री
 यह  जान  लें

 कि  रेल  देश
 का

 मुख्य
 अधार हैं  ग्रोवर  उन्हें  इंस  प्रकार  व्यवस्थित  किया  जाये  कि  भारत  का  प्रत्येक  भाग  दिल्‍ली  से  जोड़  दिया

 जाये  |  यह  कार्प  धयासम्भव  शीघ्र  किया  जाये  ।

 सदन  ने  कई  प्रकार  की  लाईनों  के  स्थान  पर  एक  ही  प्रक। र  की  लाईनें  रखने  की  बात  भी  eta

 कार  की  थी  ।  रेलवे  ने  कुछ  किलो  मीटर  लाईनों  को  बदला  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  cafe  झपना

 कर  wd  बढ़ना  च  लिये  जिससे  यह  काय  करने  की  कोई  समय  समा  निश्चित  जा  सके  ।

 बहत  पहले  से  पिछे  क्षेत्रीं  में  नई  रेल  लाईनें  बिछाने  झ्ावफ्यकता  अत भवर  की  गयी  है  ।  जब

 मैं  रेल  मन्त्री  था  तो  मैंने  रेलवे  दो  को  यह  सुझाव  दिया  था  कि  रेल  लाईनों  को  दोहरा  करने  के  बजाये

 उसे  100  अथवा  200  मील  तक  अन्तरिक  क्षेत्रीं  तंक  ले  जया  जाए  ।  रेले  ब्रोड  के  कुछ  सदस्य  इ समें

 ताने  बाली  बड़ी  लागत  के  कारण  मुझ  से  सहमत  नहीं  हुये  थे  ।  यह  व्यय  करना  उचित  है  ।  क्योंकि  रेलों

 के  विस्तार  से  पिछडे  और  अन्दरूनी  इलाकों  को  ही  लाभ  नहीं  होगा  वरन  इसमें  देश  के  प्रत्येक  भाग  के

 साथ  न्याय  भी  होगा  |  हमें  दोहरी  लाइनें  बिछाने  का  कापर  पुराने  ढंग  से  नहीं  करना  चहिये  ।  माना

 किसी  तटीय  क्षेत्र  में  तूफान  या  भारी  वर्षा  है  तो  दोनों  लाईनें  बह  जायेंगी  और  यातायात  रुक

 जायेगा  ।  रेल  लाइनें  देश  के  अन्दरूनी  भागों  में  तथा  अ्रश्रिक  लोगों  तक  पहुंचाई  जानी  चाहिये  |

 ऊपरी  are  निचले  पल  बनाये  जाने  की  बड़ी  आवश्यकता  है  क्योंकि  इस  समय  रेल  फाटकों

 पर  मोटर  गाडियां  खड़ी  होने  से  बड़ी  माता  में  पेरोल  बेकार  खच  होता  है  ।  यदि  रेल  के  फाटकों  पर  मोटर

 गाडियां  न  रुकें  तो  राष्टीय  राय  में  काफी  विधि  होगी  |  जब  मैं  रेल  मन्त्री  था  तब  मैंने  यह  काय  -  ग्रा  रम्भ

 किया  था  ।  मैं  जानना  चाहता
 हं  कि  इस  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ।

 रेलवे  लाइनों  के  दोनों  ग्रोवर  हजारों  एकड  कमी  बेकार  पड़ी  है  ।  यह  भूमि  अनुसूचित  जियों  अर

 अनरस  चित  जनजातियों  के  लोगों  को  के  लिये  दी  जानी  चाहिये  ।  वहां  अरण्डी  की  फल  बोई  जानी

 चाहिये  क्योंकि  अरण्डी  का  तेल  विश्व  म्रत्यधिक  मूल्यवान  तेल  है  जिसे  राकेट  के  ईंधन  के  रूप  में

 परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ।  हमारे  अपने  वैज्ञानिकों  ने  पता  लगाया  है  कि  wees  का  तेल  इस  प्रयोजन

 के  लिये  उत्तम  ईधन  faa  हो  सकता  है  |  इंस  काय  को  निष्ठापूर्वक  किया  जाना  चहिये  ।  इससे  न  केवल

 रेलों  को  लाभ  इससे  न  केवल  गरीब  लोगों  को  लाभ  होगा  अपितु  इससे  ग्रन्तरिक्ष  यग  में  प्रवेश  करने

 के  लिए  भारत  को  सहायता  मिलेगी  ।  हम  इस  प्रयोजनों  दूसरे  देशों  श्ररण्डी  का  तेलਂ  fata  कर

 सकेंगे  ।  यह  परियोजना  वहां  लाग  की  जानी  चाहिये  ।

 रेलवे  में  उठाईगीरी  तथा  अन्य  प्रकार  की  हानियों  जिससे  रेलवे  को  प्रतिवर्ष  ब

 क्षति  होती  रोकने  की  आवश्यकता  है  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  सन्तोषजनक  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।  रेल
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 मन्त्री  को  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  से
 बातचीत  करनी  चहिये  ।  प्रत्येक  डिवीजनल  मैनेजर

 को  न  सब  बातों  के  लिये  व्यक्तिगत  रूप  से  उत्तरदायी  ठहराना  चाहिये  ।

 गाड़ियां  समय  पर  चलें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  कनिष्ठ  मंत्री  को  इसका  इन्कार  बनाया

 जाना  चाहिये  ।

 थ्रो  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  :  वर्तमान  रेल  मन्त्री  की  देखरेख  में  रेलवे  में  एक  वर्ष

 की  अल्पावधि  में  म्रत्यघिक  सुधार  नि  है  ग्रोवर  बहुत  सी  सफलता यें  प्राप्त  की
 गई  हैं

 ।  इस  बात  में  कोई

 शक  नहीं है  कि  अरब  रेलें  ठीक  समय  पर  चल  रही  हैं  ।  सेवा  में  भी  बहुत  सुधार  हुमा  है
 ।

 इसके  प्रभावी

 रेलवे  ने  मूल  यातायात  में  20  करोड़  मीटरी  टन  का  श्राशातीत  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  इन

 सभी  उपलब्धियों  का  क्षेत्र  रेल  मन्त्री  द्वारा  उठाये  गये  कारगर  कौर  ठोस  कदमों  को  जाता  है  ।

 रेलवे  विशालतम  राष्ट्रीय  उपक्रम  है  ।  दुम-भयवश  एक  या  दो  वर्षों  को  छोड़कर  गत  10  वर्षों

 में  रेलवे  में  भारी  हानि  हुई  है  ate  ऋमिक  रूप  से  किराये  तथा  भाड़े  में  वुद्धि  करने  के  बावजूद  अपने

 लाभांश  दायित्व  को  पूरा  नहीं  किया  गया  हू  ।  रेलें  सामान्य  राजस्व  से  ऋण  लेकर  उसी  पर  निसार

 करती  चली  श्री  रही  थीं  ।  कठोर  ग्र्यव्यवस्था  क्षमता  का  अधिकतम  उपयोग  मौर

 शासन  की  अत्यधिक  आवश्यकता  है  ।  इसके  टिकट  यात्रा  माल  डिब्बे

 तोड़  कर  चोरी  करना  कौर  रेलवे  की  बुकिंग  के  बारे  में  झूठी  घोषणाएं  करना  आदि  जैसी  कूलर  धागों
 को  समाप्त  करने  पर  बहुत  जोर  दिया  चाहिये  |

 रेल  मन्त्री  के  भाषण  में  बजट  को  सन्तुलित  बनाने  की  दुष्टि  से  राजव्यवस्था  को  प्रभावित  करने

 के  लिए  किसी  ठोस  कदम  का  उल्लेख  नहों  किया  गया  हैं  ।  राजस्व  प्राप्तियों  के  बढ़ने  के  साथ-साथ

 कार्य-खच॑  भी  बढ़ा  है  ।  1973-74  की  कुल  यातायात  प्राप्तियों  की  तुलना में  1974-75  में  कुल

 प्राप्तियों  में  270  करोड़  रुपये  वृद्धि  हुई  लेकिन  साथ  ही  1973-74  के  खर्चे
 की  तुलना  में

 खं  में  भी  250  करोड़  रुपये  की  द्धि ८  हुई  थी  ।  हमें  रेल  मन्त्री  से  यह  आशा  करनी  चाहिये  कि  वह  हमें

 यह  बतायें  कि  इस  कायें  को  कम  करने  क  दुष्टि  से  क्या  झा धिक  उपाय  करने  FT
 विचार  है  |

 अ्रतुमान  लगाया  गया  हैँ  कि  1976-77  के  बजट  में  रेलवे  को  22.  5  करोड़  मीटरी  टन  माल

 ढोने  की  श्र  शा  है  |  चौथी  के  लक्षित  ग्राहकों  से  यह  बहुत  कम  है  ।

 जहां  तक  माग  में  सामान  के  खोने  क्षतिग्रस्त  होने  के  कारण  मांगे  जाने  वाले  मुहावरों

 का  सम्बन्ध  ह  यदि  गत  तीन  वर्ष  के  रोकने  देखे  जायें  तो  पता  चलेगा  कि  मुआवजे  की  राशि  में

 काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  रेल  मन्त्री  को  मुख्य  मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  बताना  चहिये  तथा  इस  प्रकार  की

 घटनाओं  को  रोकने  में  उनकी  सहायता  लेनी  चाहिये  ।

 इसी  प्रकार  दुर्घटनाओं  सम्बन्धी  झ्रांकड़ों  में  भी  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ।  रेलवे  को  मुआवजे

 के  रूप  में  बहुत  अधिक
 र  शि  देनी  पड़  रही  है  ।

 रेलवे  के  कार्यकरण  में  सुधार  किया  जाये  ताकि  इस  पर

 नियन्त्रण  रखा  जा  सके  |  दुर्घटनाओं  को  रोका  जाना  चाहिये  ।  कम  से  कम  उनकी  संख्या  घटाई  जानी

 चाहिये  ।

 यह  कहा  गया  है  चक  रेलवे  को  वाणिज्यिक  संस्थान  के  रूप  में  चलाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा

 रही  है  इस  कारण  उन्हें  घाटा  हो  रहा  है  ।  रेलवे
 के

 ऊपर  कुछ  सामाजिक  दायित्व  हैं  ।  उसे  ग्र लाभप्रद
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 Railway  Budget  5  Gereral  Discussion
 Phalguna  25,  1897  (Saka)

 i J लाइनों  पर  भी  गोया  चलानी  पड़ती  हैं  ।  उन्हें  सरकार  के  कहने  पर  अम  जनता  के  लिए  माल  प  दर्प  वना

 पड़ता  है  ।  रेलवे  प्र भि समय  समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ate  उसने  चढ़ाव  की  मांगों  पर

 भूति  पूर्वक  रवैया  अपनय  है  ।  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  रेलवे  का  अल  भगत  लाइनों  पर  गाडियां

 चलाने  के  लिए  मुआवजा  मांगा  उना  ठक  ही  है  ।  रेल  विभाग  सरकार  के  कहने  पर  जो  मल  एक  स्थान

 eat  स्थान  तक  पहुंचता  ह  उसके  लिए  भी  उन्हें  मुआवजा  दिया  लेकन  जहां  तक  मार्ग  में  खाने

 वाले  सामान  या  क्षतिग्रस्त  सामान  के  भुगतान  का  प्रश्न  हूं  इसमें  रेलवे  का  i  दोष  है  ।  मालव हुक  के  रूप

 में  यह  उनक  जिम्मेदारी  तथा  काव्य  हो  var  है  कि  उन्हें  देखभाल  के  लिए  सौंपी  गई  चीजों  या  माल

 ठीक  हालत  में  गन्तव्य  स्थान  पर  दिया  जाये  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  किरायों  तथा  भाड़े  का  ढांचा  इम  आधार  पर

 बनाना
 ही  चाहिये  क्योंकि  यहँ  उचित

 समय  है  कि  रेले  की  वित्तीय  स्थिति  सुधारी  जाये  ।

 डीलक्स  गाड़ियों  में  वातानुकूलित  दूसरे  दर्ज  के  शयनयानों  को  लगाने  का  स्वागत है  ।  रेल

 मन्त्री  को  अरब  अन्य  तीब्र  गति  से  चलने  वाली  गाडियों  में  दर्जे  के  शयनयानों  को

 लगाने  पर  विचार  करना  चहिये  |

 Shri  Tiwari(Gopalgan)  :  The  Railway  Minister  Ceserves  to  be  congratulate  for
 presenting  a  surplus  bu‘get  without  increasing  paSserger  fares  anc  for  brirgirg  about  general]
 Improvement  in  the  functionir g  of  the  railways.  Most  of  the  traifs  are  row  runnirg  punctually.
 But  thisisrot  so  in  the  case  on  the  bratch  lines,  On  these  liresthe  trains  arenatrunning  punc-
 tually  even  now.  The  Minister  should  pay  more  atteltian  to  it:

 The  running  time  of  the  various  trains  shoul@  be  reduced  so  that  the  passengers  may  reach
 theirdestinatiens  in  lessertime.  For  this  purpose,  Railwaysshould  have  more  and  more  (1८5६1  en-
 gines  even  though  they  cost  more  than  the  steam  engines  because  their  performar  ce  is  better.

 As  regards  the  question  of  re-instatemert  of  the  employees  who  lost  their  jobsin  the  last
 Strike.,the  Railway  Minister  should  be  firm  that  those  who  indulged  in  violerce  and  anti-
 National  activities  should  not  be  taken  back.

 Astregards  ticketless  travelling,  thereis  no  doubt  that  it  has  been  controlled  consicerably and
 now  more  tickets  are  being  sold,  But  even  then  there  is  neeਂ  to  pay  more  alteNtion  to  this  matter.
 If  this  evil  is  totally  stopped,  the  Railways  can  gain  about  Rs.  §0  to  60  crores  thereby,

 उसके  पश्चाताप  लोक  सभा  अध्यात्म  भोजन  काल  के  लिए  wears  पश्चात

 2  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ----

 (  The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourtee  nof  the  Clock

 —_—  ee का

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  काल  के  पश्चात  मध्याह्न  पश्चात  2  बज

 कर  4  सीनेट  पर  पुनः  समेत  हुई

 The  Luk  Sabha  reassembled  after  lunch, at  four  minutes  past  Fourteen  of  the  Clo  ¢

 महोदय  पीठासीन

 {Mr.Deputy  Speaker  in  the  Chair]

 रेलवे  चर्चा--जारी

 Shri  ५ ि  Tiwari:  While  the  percentage  of  Class  I  and  Class  11  officers  as  compared  to  that
 of  total  employees  in  the  Railways  has  gone  up  during  the  recent  years,  the  percentage  of  Class
 TIT  and  Class  IV  employees  has  gone  down  durin  g  the  same  period,  Thisis  not  a  healthy
 trend,  Givernment  should  Jook  into  it,
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 Anrumbercf  accicents  has  increaSed  Curing  the  recer.t  years.  The  numberof  Serious
 acci“eNts  was  21  in  the  year  1973-74  and  it  went  up  to  25  inthe  year  1974-75.  Similarly,  the
 number  of  total  casualties  has  also  increaset  during  the  same  period.  very  effort  should  be
 mae  to  check  these  accidents.

 There  is  ample  Scope  for  economy  in  fuel  consumption  in  railways,  -Economy  in  fuel  con-
 sumption  will  result  in  substantial  savings  for  the  railways.

 The  number  of  passengers  increases  year  after  year.  But  there  isno  proportionate  increase
 in  the  amount  allocated  for  passengers’  amenities.  There  are  many  Stations  where  even  basic
 ameNities  arenot  there.  For  instance,  the  approach  roac  to  Gopal  Ganj  Station  in  my  consti-
 tuency  is  in  a  very  ba‘  state.

 Although  an  assurar  ce  is  given  that  the  wards  ofloyal  employees  waul  be  given  preference
 in  recruitmert  in  railways,  in  practice  that  is  not  being  Government  should  see
 that  the  wards  ofthe  poor  employees  receive  preferer  ce  in  the  matter  ofrecruitment.

 In  many  cases  employees  in  the  railways  are  not  gettirg  a  fair  deal.  Government  should
 look  into  it.  should  be  mate  so  that  the  legitimate  grievances  of  the  ८0101 €९६
 are  attencec

 to  anc  their  difficulties

 श्री  था०  किरुतिनत  :  उपाध्यक्ष  महोदय  अपन  लेखा  पुस्तिकाओं
 में  सन्तुलन

 रखने  के  लिए  कछ  छूट  देकर  रेल  मंत्री  ने  5  या  10  शौर  शनिवार  लगाया  है  ।

 काफी  धन  प्राप्त  हो  सकता  है  किन्तु  इका  पर गाम  यह

 बजाय  ट्रकों  से  होने  लगेगा  ।

 होगा  कि  माल  का  यातायात  गाड़ि'यों  की

 गत  10  वर्षो  के  दौरान  रेलें  की  वित्तीय  स्थिति  खराब  होते  का  कारण यह  है  कि  माल  की

 ढुलाई  2000  लाख  टन  ड़ी  रही  ौर  यात्री  यातायात  पर  40  प्रतिशत  की  अलाभकर  वृद्धि

 की  गई  ।  गर्त  एसी  स्थितियों  में  भाड़े  तथा  किराये  की  दरों  मे  वृद्धि  करने  का  सहज  रास्ता  अपनाने

 का  कोई  लाभ  नहीं  इसके  बजाय  रेले  की  कार्यकरण  सम्बन्धी  क्षमता  ग्रोवर  वित्तीय  eager

 को  बनाये  way  के  लिए  इस  पद्धति  के  व्यापक  रूप  से  पुनर्गठन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यातायात

 तयों जना  के  लिये  एक
 समन्वित

 त  योजना  की  आवश्यकता  है  ।

 गत  कई  वर्षो  में
 सन्तोष  जनक  विदेशी  करारों  प्रहर  वित  इंजनों  तथा  कंकरीट

 के  स्लीपरों  के  दोश  पूर्ण  ।  डिजाइनों  के  कारण  रेलवे  को  भा  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  इ  सके  अन्य

 कारण  गाड़ियों  को  ग्र निश्चित  बांस  और  लकड़ी  का  सस्ता  परिवहन  तथा  माल  की  कम

 ढुलाई  भी  है  ।  चितरंजन  लोकोमोटिव  वक्त  कौर  डी  जल  लोकोमोटिव  area  का  उत्पादन

 निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  रहा  है  |

 साथ
 ही  मद्रास  की  grime  कोच  फैक्टरी  ने  750  कोचों  का  प्रति  at  उत्पादन  किया  किन्तु

 कम  चोरियों  को  किसी  तरह  का  बोनस  या  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  ।

 भावी  माल  यातायात  की  श्रावश्यकतायें  पुरी  करने  हेतु  भारतीय
 रेलते  द्वारा  1974-75

 से  1988-89  तक  पन्द्रह  वर्षीय  निगमित  योजना  बनाई  जा  री  थी  ।  इस  निगमित  योजना  में  बहुत

 सी  बाते हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  सभी  सुझावों  पर
 ध्यान  दिया

 गया  है  wt  क्या

 रेलवे  बोड़  ने  इन  सभी  योजनाओं  को  लागू  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 रेलवे  सलाहकार  निगम  की  स्थापना  करने  का  विचार  1974  में  ही  क्रिया  था  ।  यह  सुझाव

 दिया  गया  था  कि  विकासशील  देशों  को  अपने  विकार  कार्यक्रमों  में  सहायता  देने  हेतु  एक  निगम

 बनाया  जाये  ।  यद  एक  ठोस  कदम  होगा  fash  ग्राफ़िक  झॉँक  एशिया  देशों  के  विकास  के  लिये
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 भारतीय  प्रौद्योगिकी  जानकारी  को  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  ।  इससे  रेलवे  को  राजस्व  के  नये  स्रोत

 भी  मिलेंगे  ।

 गत  दस  वर्षों  से  रेलवे  को  निरन्तर  हानि  हो  रही  है  रेल  को  वित्तीय  रूप  से  स्वावलम्बी

 बनाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जाने  चाहिये  ।  संसद  रेलवे  का  5000  करोड़  रुपये  का  पूंजी

 निवेश  बंट्टेखाते  में  डाल  देना  चाहिये  |

 कुल  यात्री  ara  का  87  प्रतिशत  दूसरी  श्रेणी  के  यात्रियों  से  प्राप्त  होता  है  ।  इन  याचियों

 को  रेलवे  कुछ  सुविधा  नहीं  देती  है  ।  वातानुकूलित  ale  प्रथम  श्रेणी  की  बोगियों  में  यात्रा  करने

 वाले  केवल  0.5  प्रतिशत  aval  हीਂ  जो  सिद्ध  समाज  के  व्यक्ति  होते  सभी  सुविधायें  प्राप्त  क  रते

 रेलवे  प्रशासन  की  नातियों  जनता  को  सुविधा  प्रदान  करने  वाली  होनी  चाहिये  ।

 ति स्व लोर  प्रौढ़  मद्रास  तथा  सुदूर  कौर  मद्रास  के  बीच  रेलवे  का  विद्युतीकरण  कोय  शीघ्र

 पुरा  होना  चाहिये  ।  करूर  ale  डिंडिगुल
 के  बीच  ब्राडगेज  लाइन  बिछाने  का  कार्प  तथा

 मदुरई  ्र  तूतीकोरिन  तथा  मनी याची  तिरनेलवली  के  बीच  पीटर गेज  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में

 बदलने  का  कार्य  शीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  तिरुनेलवेली  से  कन्याकुमारी  we  से

 त्रिवेन्दम  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  कार्य  के  लिये  पर्याप्त  धन  नहीं  faa  रहा  दै  जिसके  कारण

 स  कार्य  में  विलम्ब हो  रहा है  ।

 रेल  ग्रौर  सडक  मागं  में  तालमेल  बैठाने  के  बारे  में  कई  बार  उल्लेख  किया  गया  है  ।  लेकिन

 रेल  प्र  सड़क  परिवहन  के  बीच  वर्तमान  अनावश्यक  स्पर्धा  समाप्त  करने  के  लिये  कोई  ठोस

 कार्य  नहीं  किया  गया  है  ।  ऊंची  दरों  वाले  यातायात  को  व्यापारिक  इष्टि  से  लेने  का  प्रयास

 करना  चाहिये  |

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  रेल  मंत्री  श्री  त्रिपाद  तथा  उनके  सहयोगी

 श्री  कुरेशी  कीन  बातों  के  लिये  विशेष  रूप  से  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  सर्वप्रथम  मैं  उन्हें  इस  बात  पर

 बधाई  देता  हूं  कि  रेलवे
 कार्यकुशलता

 में  ,  विशेषतया  आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  सभीं

 प्रकार  से  सुधार  इमा  दूसरे  उन्होंने  इस  वर्षों ब  हुए  बरच्छा  बजट  पेश  किया  है  ale  तीसरे

 ससे उन् दे यात्री  किराये  तथा  माल  ars  में  जनसाधारण  के  लिपे  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।

 राहत  मिली  है  ।  शन  सेब  बातों  के  लिये  मंत्री  महोदय  बधाई  के  पात्र हैं  |

 मैं  रेल  द्वारा  यात्रा  करता हुं  तथा  व्यक्तिगत  अनुभव  के  ग्रा धार  पर  कह  सकता हूं
 कि  यात्री  तथा  माल  दोनों  प्रकार  की  यातायात  में  बहुत  सुधार  gar  है  att  पिछने  कुछ

 महीनों

 में

 दोनों  प्रकार  की  यातायात  में  पाशा  से  कहीं  ग्रसित  हुई  है  ।  माल  भाड़े  से  प्राप्त  राजस्व  रेल

 इतिहास  में  सब  से  अधिक  रहा  है  ।  ta के  कार्यकरण  ्  इतनी  ग्राशातीत  वृद्धि  हुई  है  कि  यदि

 हमें  89
 .

 32  करोड़  रुपये  की  बचत  किन्तु  चूंकि  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की  पाँच  किश्तों
 का  भुगतान  करना  पड़ा  तथा  इंधन  का  खच  बढ़  इ  लिये  लगभग  62.  81  करोड़  रुपये  घाटा

 का  हुआ है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाना  चाहता हु  कि  इंस  समय  वेतन  शादी

 पर  व्यय  62  प्रतिशत  है  इस  बारे  में  कुछ  न  कुछ  करना होगा  |  दूसरे  प्रतिकर  के  रूप  में  भारी  राशि
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 समान्य  चर्चा

 देनी  पड़ती  बजट  के  झ्रांकड़ों  से  ज्ञात  होता  है  किं  गत  माल  की
 चोरी  aife  के  कारण

 रेलवे  को  14.65  करोड़  रुपये का  भुगतान  करना  पड़ा  ।  यह  संकल  प्राय  का  1.  5  प्र ताकत

 इस  के  प्रतिष्ठित  इससे  जनता  में  कुछ  भ्रम  भी  फलता है  ।  चोरी  के  कारण  लोग  अपनाता

 माल  रेल  द्वारा  नहीं  मे  जना  चाहते  ।  बहुत  सा  माल  सड़क  यातायात  wale  मोटर  गाड़ियों  ओर

 रुको  के  द्वारा  भेजा  जाता  है  ।  इस  से  रेलवे  की  प्रथ  पर  STWIF  पड़ता  है  ।  पव

 समय  झा  गया  है  जब  कि  रेल  मंत्रालय  को  इस  समस्या  पर  ध्यान  देना  चाहिए  भोर  देखना  चाहिये

 कि  प्रतिकर  के  रूप  में  दी  जाने  वाली  राशि  में  किस  प्रकार  कमी  को  जाये  ।

 रेलों  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के  साथ  हाल  के  महीनों  में  सकती  तथा  लूटमार  को

 घटनाये  हुई  हैं  ।  ग्रा पात  क  उद्घोष गा  के  तुरन्त  बाद  कुछ  समय  के  लिये  तो  इसमें  बहुत  सुघार  इश्रा

 परन्तु  अब  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  tare  gree  फिर  होने  लगे  हैं  ।  इंस  बारे  में

 कई  ढील  नहीं  बरती  जानो  चाहिये  तथा  यात्रियों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  को  जानो  चाहिये  ।

 अब  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  बाते
 कहना

 चाहता  हूँ  ।  न्योता  गांव  से  गोहाटी

 तक  मीटर कज  लाइन  को  बड़ी  लाइन
 में  बदलने  का  प्रस्ताव

 है
 ।  इस  पर  लगभग  30  करोड़  रुपये

 खरच  होने  का  अनुमान  दै  दस  वर्ष  बजट  में  केवल  2
 करों

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  इस

 तरह  से  तो  यह  कायें  ध  दह  वर्ष  में  भी  पुरा  नहीं  हो  सकता  ।  सरकार  को  इस  भ्रांत  ध्यान  देना  चाहिये

 श्र  इस  कार्प  को  ए  क  निश्चित  समय  सीमा  के  इन्दर  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।

 लोक  लेखा  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  रेलवे  द्वारा  नई  लाइव  के

 निर्माण  के  मामले  में  पहाड़ी  पिछड़े  क्षेत्रों  तथा  श्रविकत्तित  क्षेत्रों  की  शरीर  विशेष  ध्यान  नहीं
 दिया  गया है  ।  हिमाचल  म्रहगाचल  मिजोरम  तथा  त्रिपुरा  जैसे

 पिछड़े  राज्यों  में  नई  लाइनों  का  निर्माण  नहीं  के  बराबर  रहा  है  गर्त  रेलवे  को  नई  लाइनों

 के  निर्माण  के  मामले  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  विशेष  प्राथमिकता  देती  चाहिये  ।  इससे  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  आवश्यक  झ्राधारभूत  ढांचा  तैयार  हो  सकेगा  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता ह  कि  गोहाटी  मेल  के  सभी  डिब्बों  की  हालत  खस्ता  है  |  इस  बारे

 में प्रावश्यक  कछ  किया  चाहिये  ।  गाड़ियों  का  डोज लीक रंग  शीघ्र  किया  जाना  चाहिय े।

 qatar  क्षेत्र  को  दक्षिण  से  मिलाने  के
 लिए  एक

 लाइन  होनी  कयोंकि  ga  क्षेत्र  से  बहुत  बड़ी

 संख्या  में  यात्रों  दक्षिण  को  जाते  हैं  और  उन्हें  चक्र दार  माग॑  अपनाना  पड़ता  है  ।  मैं  तराशा  करता हूं
 कि  रेलवे  मंत्रालय  योजना  अयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  से  अनुरोध  करेगा  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिये  तथा  उन  लाइनों  को  पुरा  करने  के  लिये  जिनके  लिये  waar  पुरा  किया  जा  चुका  अतिरिक्त

 की  व्यवस्था  को  जाये  |

 श्री  के०  रामकृष्ण  रेडडी  उपाध्यक्ष  जम ैं वर्ष  1976-77  के  रेल

 बजट  का  समर्थन  करता  हूं  कौर  रेल
 मंत्री

 को  बधाई  देता
 हूं  कि

 इस  वर्ष  यात्री  किराये  में  कोई  वृद्धि

 नहीं  की  गई  है  ।

 दो  वर्ष  पूर्वे  प्रधान  मंत्री  ने  बीबीनगर-नडीकुडा  tat  लाइन  के  निर्माण-कार्य  का  उद्घाटन

 किया  था  ।  परन्तु  इस  परियोजना  पर  बहुत  धीमी  गति  से  कार्य  हो  रहा  है  ।  गत  वर्ष  इंस

 योजना  के  लिये  केवल  55  लाख  पये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इससे  स्पष्ट है  कि  इस

 मात्र  राशि  से  यह  परियोजना  कसे  पुरी  जिस  पर  13  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  व्यय  होने
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 को  भ्र तु मान  इत  योजना  उद्घाटन  के  समय  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने घो तगा  की  थी  कि

 प् परियोजना  तीन  वर्ष
 में  पूरी  डो  परन्तु  इस  गति

 से  तो  यह  दस  वर्ष  में  भो  पुरी  नहीं  होगी

 रेल  मंत्री  को
 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  यह  परिधान जना  निर्धारित  समय  में

 पुरी  हो  ।

 अब
 मैं

 सभा  ध्यान  विजयवाड़ा-गुडूर  सेक्शन  के
 विद्युतीकरण

 की  रोक  दिलाना

 चाहता  हू

 |  विजयवाड़ा  कौर  मद्रास  के  बीच  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सैक्शन  है  र  भारत  स
 सकार ने  इस  सेक्शन के  लिये  19  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ।  परन्तु  इस  वर्ष  के  अन्त तक

 केवल  8.  5  रोड  रुपये  खां  होने  को  अनुमान है  ।  इससे  स्पष्ट है  कि  काय  पूरा  होना
 बाकीਂ  है  ।  परन्तु  बजट  में  केवल  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  इससे  स्पष्ट  है

 कि  रेल  मंत्रालय  अ्रान्घ्र  प्रदेश  के  साय  सौतेला  व्यवहार  कर  रहा है  |

 दिल्‍ली  तथा  राज्यों  की  राजधानियों के
 बीच  ga  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिये

 कलकत्ता
 भ्र  बम्बई के  लिये  राजधानी  ऐक्स प्रेत  गाड़ी  चालू  को  गई  gl  परन्तु  हैदराबाद  मे

 जो  कि  भ्रान्ति  प्रदेश  की  राजधानी  तथा  उत्तर  sit  दक्षिण के  बीच  एक  पति  महत्वपूर्ण

 नगर  समझा  जाता  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ीਂ  चालू  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  भ्र गु रोध

 हैदराबाद  अथवा  सिकंदराबाद  तक  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ी  चालू  जाये  तथा करता  हूं  कि

 आशा  करता  हूं  कि  बजट  का  उत्तर  देते  समय  मंत्री  महोदय  इस  गाड़ी  के  चालू  करने  की  घोषणा

 करेंगे
 ।  ||

 प्रसंगो  बात  मैं
 यह  कहना  चाहता  हु  कि  गाड़ियों  के  विद्युतीकरण  ate  डीजलीकਂ करण

 विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  दक्षिण-मध्य  रेलवे में  दक्षिण  एक्सप्रेस  प्रिया  एक  गौर  दो  श्राप

 गाड़ी  को  ही  डीजलीकरंण  किया  गया  है  ।  मेरा  रेल  मंत्री  से  श्रीराम  है  कि  इस  वर्ष  दक्षिण-मध्य

 wa  में  कम  से  कम  25  प्रतिशत  गाडियों  का  डीजलीकरण  स्रष्टा  विद्युतीकरण  fear  जाना

 चाहिये  ।

 मैं  इस  बात  को  दोहराता  हुं  कि  सिकन्दरा बाद  जो  दक्षिण-मध्य  रेलवे  का  मुख्यालय

 एक  फाटक  रेल  सेवा  अ्रायोग  बनाया  जाये  |

 अध्यक्ष  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  गाड़ियों  का  समय शी  सुरेन्द्र  सहती  )

 पर  इस  बात का  द्योतक  नहीं  है  कि  रेलवे  में  सब  ठीक  ठाक  हो  गया  तो  श्राप  क्षमा

 |  यदि  यह  समय  की  पाबन्दी  ठीक  व्यवस्था  कौर  भ्रनशासन से से  जाती  तो  ate  बात  थी

 परन्तु  इसे  डंडे  के  जोर  से  पैदा  किया  गया  है
 ।

 यदि  इसे  सामान्य  अवस्था  में  स्थापित  किया  जाता
 तो  यह  बधाई  देने  की  बात  परन्तु  इसे  के  जोर  पर  लाया  गया  है  ।

 मंत्री  महोदय  इस  लिय  बधाई  दी  जा  रही  क्योंकि  उन्होंने  areal  किराये  में  कोई  वृद्धि

 नहीं की  है  ।

 104



 रेल  चर्चा 15  1976
 र

 परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  यात्री  किराया  पहले  दी  बहुत  बढ़  चुका  है  ।  गत  वर्ष  उसमें
 दो

 बार

 वृद्धि  की  गई  थी  तथा  wa  इसमें  at  विधि  करने  का  कोई  गुंजाइश  ही  नहीं  है  ।  कई  गाड़ियां

 खाली  चल  रही  हैं  ।  इनमें  यात्रियों  की  संध्या  20  प्रतिशत  घट  गई  है  ।  Wo  सी०  सो०  डिब्बों  को

 उनमें  यात्रियों  कीਂ  संख्या  बहुत  कम  हो  गई  है  ।  ए०  सी०  सी ०  डिब्बों  का  किराया  विमान

 किराये  से
 भी  भ्रमित  हो  गया है

 ।  गर्त  पु  सी०  सी०  डिब्बों  में  कौन  यात्रा  करेगा  ।  इसलिये

 किराये में  वृद्धि  न  किये  जाने  के  कारण  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देने  में  असमर्थ  हूं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  रेलवे  के  ग्रन्थकार  के  दिन  वीत  चुरे  हैं  अरर  wa  हम  प्रकाश

 की  झोर  बढ़ें  ।  परन्तु  gar  कया है  ?  आपात  के  बावजूद  तथा  सब  प्रकर  की  कुंवारी  करने

 के  बाबजूद  स्थिति  यह  है  किः  रेलवे  62.81  करोड़  रुपये  के  घाटे  में  हैं  ।  वह

 1976-77  के  बजट  में  ta  मंत्री नें  amr  प्रकट  की  है  कि  भविष्य  में  रेलवे  की

 प्रतिष्ठा  बढ़ेगी  शौर  पिछला  सारा  संकट  दूर  हो  जाएगा  परन्तु  उन्होंने  रेलवे  बजट

 में
 जो  कुछ  प्रस्तुत  किया  मैं  समझता  हूं  उससे  रेलवे की

 प्रतिष्ठा  बढ़ने  वाली  नहीं  है

 उन्होंने  किराया
 तो

 नहीं  बढ़ाया  है
 ।

 परन्तु  दूसरे  तरीके  से  लोगों  के  पेट
 पर

 लात  मारी है  ।
 माल

 भाड़ें  में  वृद्धि की  गई  है  ।  इससे  अवश्य  महंगाई  को  बढ़ावा  मिलेगा  |

 नई  रेल  aga  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  रेल  मंत्रालय  पिछड़ें  राज्यों  कीः  हमेशा

 उपेक्षा  करता  रहता  है  ।  बंटवानी--जाजपुर  रेल  लाइन  बिछाने  की  परियोजना  इसलिये  बनाई

 गई  जिससे  कि  वहां  की  176  क्लिोमीटर  की  लम्बाई  में  मिलने  वाली  स्तर  खनिज  सम्पदा

 का  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  rat  दौड़-धूप  के  बाद  रेल  मंत्रालय  ने  इस  परियोजना  को  पूरा  करने

 के  लिये  39  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति दी  थी  ।  परन्तु  गत  वर्ष  केवल  एक  लाख  रुपये  का
 प्रावधान

 किया  गधा  att  यह  राशि  भो  पूरी  तरह से  as  नहों  की  गई  ।  केवल  90  हजार  रुपये  खर्च  किये

 गये  अर  दस  हजार  रुपये  लौटा  दिये  गये  ।  इस  वर्ष  1  करोड़  रुपये  कीਂ  राशि  का  प्रावधान  किया

 गया  है  और  मुझे  विश्वास
 है  कि  इसमें  से  99  लाख  रुपये  लौटा  दिये  जायेंगे  ।  यह  बडे  दुःख

 की  बात  है  कि  रेल  मंत्रालय  नाम  मात्र  की  राशि  का  प्रावधान  करता  है  अर  उसे  भी  पूरी  तरह

 खच  नहीं  करता  ।  इस  तरह  परियोजनाओं  पुरी  नहीं  हो  पायेंगी  ।

 इस  वर्ष  के  बजट  में  कटक-पारी  दीप  रेल  लाइन  के  लिये  1.  20  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  गया है
 ।  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  लाइन है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हुं

 कि  इसे

 पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  |

 यदि  मंत्री  महोदय  भाड़े  की  दर  न  बढ़ाते  तो  रेल  बजट  घाटे  का  बजट  कविता  कौर  यह  घाटा

 78.  10  करोड़  रुपये  का  होता  ।  78.  10  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने  का  कोई  कारण  नहीं हैं  जब
 तक  की  संचालन  लागत  में  वृद्धि  नहीं  हो  परन्तु  इस  के  लिये  कोई  सन्तोषजनक  कारण  नहीं

 बताया  गया  है  ।  रेलवे  बोड़े  का  कहना  है  कि  बहुत  सी  ऐसी  बातें  हैं  जिनका  पूर्वानुमान  करना  उनके

 लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  बजट  तैयार  करते  समय  हर  पहलू  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  संसद

 को
 सही  सही  स्थिति  बताने की  बजाये  रेल  बजट  एक  वास्तविक  faa  प्रस्तुत करता  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रतुरोध  करता  हूं  कि  वह  मेरे  साथ  डीलक्स  गाड़ियों  में  वातानुकूलित

 डिब्बों  में  ही  यात्रा  करके  देखें  ।  स्थिति  यह  है  कि  डीलक्स  गाडियों  में  वातानुकूलित  डिब्बों  में  जो

 विस्तार दिये  जाते  उनमें  बहुत  बदबू  oft  है  ।  यात्रियों  को  दी  जाने
 वाली  सुविचारों  में

 दिन  प्रति  दिन  कमों  होती  जा  रही  रेलवे  प्रतीक्षालय  वास्तव  में  नरक  बन  गये

 रेल  मंत्री  द्वारा  सभी  प्रयास  करने  के  बावजूद  तथा  रेलवे  बोई  द्वारा  दी  जा  रही  सुविधाओं  के

 श्नतिरिक्त  यात्रियों  की  सुविधाओं  के  लिये  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।
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 ShriKrishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  the  hon.
 Railway  Mifttister  CeServes  our  con

 gratulations  for  presenting  an  historic  and  socialistic  budget
 for  the  year  1976-77.

 There  has  been  alrounc  improvement  in  the  warkirg  af  the  railways.  Now  the  trains  are
 running  punctually.  Ticketless  trayellir  छ  has  been  controlled  to  a  very  great  extent.

 The  youth  leader  Sarjay  Gandhi  has  given  one  very  good  suggestion  that  the  youth  of  tte
 country  Should  be  involved  in  the  development  works  and  an  intensive  programme  should  be
 uncertaken  for  planting  trees.  There  is  lot  of  railway  land  on  both  sides  of  the  railway
 lines.  This  lanc.  should  be  utilized  for  planting  trees.

 The  20  point  programme  is  beirg  implemente?  in  the  Railways  in  an  appreciable  way.
 Itis  gratifying  that  more  and  more  apprentices  are  being  recruite..  in  the  railways.  The  un-
 employe?  engineers  are  being  provided  jobs  in  the  railways.  People  belonging  to  scheduled
 castes,  Scheduled  tribes  and  minorities  are  getting  their  @ue  share  in  the  Railways.

 There  has  been  appreciable  improvement  in  the  use  of  Hinciin  Railways.  Now  charts  are

 for  this.
 shown  in  Hindi  and  English  instead  of  Englishanly.  The  Railways  congratulations

 Catering  in  railways  has  also  This  improvement  is  welcome.

 The  Railway  Act  was  passed  in  1890.  Atthat  time  we  were  Not  free.  We  were  uncer  the
 foreign  rule  anc  the  A  ct  was  framed  to  suit  the  requirementsoftherulers.  Now  the  circumstan-
 ces  havechanget  completely.  So  the  Actshould  be  completely  changed  so  as  to  Serve  the  pre-
 sent  needs  of  the  country.

 There  is  need  far  providing  more  and  more  rai]  facilities  in  backward  areas.  Special  atter-
 tion  should  be  paid  to  this  matter.

 भी  चार  एन०  बर्मन  *
 :  इस  बजट  द्वारा  यात्रियों का  रेल  किराया न  बढ़ाने

 के  लिये  मैं  मंत्री  महोदय  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  उन्होंने  माल  भाड़ा  बढ़ा  कर  घाटे  को  पुरा  करने

 का  जो  प्रयास किया  मैं  वह  एक  उचित कदम  है  इस  वर्ष के  बजट  में  कई  अच्छी  बातें हैं  ।

 रेल  कर्मचारियों के  हित  में  एक  नई  बीमा  योजना  बनायी  गई  है  ta  समय  पर  चल  रही  हैं

 ait  बिना  टिकट  यात्रा  में  बहुत  कमी  हुई  है  |

 कुल  बजट  6  प्रतिशत  भाग  पुरानी  लाइनों  को  ठीक  करने  तथा  3
 प्रतिशत  भाग

 नई  लाइनों  को  बनाने  के  लिये  निर्धारित  किया  गया है  ।  1976-77  के  लिये  नई

 लाइनों  के  निर्माण  हेतु  की  गई  व्यवस्था  बहुत  ही  कर्म  है  ।  राशि  की  कमी  के  कारण  नई  लाइनें

 बनाना  कठिन  हो  जिस  के  फलस्वरूप  पिछड़े  तथा  पहाड़ी  इलाकों  में  रेलों  के  विस्तार  का

 कोय  नहीं  हो  |  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रघिकंतर  अनुसूचित  जाति  तथा  झ्रनुसूचित  जनजाति

 कें  लोग  रहते  हैं  ।  रेलवे  लाइनों  की  व्यवस्था  के  बिना  ये  क्षेत्र  पिछड़  रहेंगे  |  मत  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  सभी  नई  लाइनें  पिछड़े  क्षेत्रो ंमें  बनाई  जायें  ।  पश्चिमी  दीनाजपुर  जिले  के

 जिला  मुख्यालय  बालुरघाट  को  मालदा  के  साथ  रेल  लाइन  से  जोड़ने  की  मांग  लोग  बहुत  पहलें  से

 करते रहें  इस  लाइन का  सर्वेक्षण भी  किया  जा  चुका है  ।  इससे  पहले  भी  मैं  इस  मामले

 को  सभी  रेल  मंत्रियों  के  साथ  उठाता  भरा  रहा  हूं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 लाइन
 कें  निर्माण  काय  की

 पांचवीं  योजना
 के  दौरान

 अवश्य  उठाया
 जाये  ।

 *बंगला  में
 दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त

 गन्दी
 रूपान्तर  ।

 SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION  BASED  ON  ENGLISH  TRANSLATION
 AS  THE  SPEECH

 DELIVERED
 IN  BENGALI.
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 1897
 नक कक यापन ey

 रेल  द्वारा  लाने-ले-जाने  वाले  माल  के  भाड़े  में  वृद्धि  से  लोहे  तथा  पैट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों

 में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  कि

 मिट्टी के  तेल  के  मूल्यों में  वृद्धि  न  हो  क्योंकि  अधिकांश  गरीब  लोग ही  इसका  उपयोग  करते  हैं  ।

 रेलों  में  चोरियों  तथा  डर्क तियों  की  संख्या  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इस

 a  विशेष  ध्यान  देना  चाहियें  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  बारे  में  पहले  भी  बहुत  कुछ  कहा  गया  जा  चुका  है  ।  इस  पर  प्रति  वर्ष

 14  करोड़  रुपये  व्यय  किया  जाता  है  गौर  इसके  साथ  ही  सरक।र  को  उठाईगीरा  तथा  चोरियों  के

 लिये  प्रति  वर्ष  18  करोड़  रुपये  का  मुआवजा  भी  देना  पड़ता  है  ।  यदि  ऐसा है  तो  रेलवे
 सुरक्षा

 दल  की  उपयोगिता है  ।  इसके  बावजूद  भी  रेलों  में  चोरियों  तथा  डकैतियों  के  काफी  नहीं

 हुई है
 ।  लगता  है  कि  इस  दल  के  कर्मचारियों  को  डाकघरों  तथा  शभ्रपराधियों  से  सांठ-गांठ

 रहती  चोरियों  att  डकैतियों  के  समय  इस  दल  के  तमंचा  रियों  को  यदि  सजा  दी  जाती है

 तो  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  कौर  अघिक  प्रोत्साहन  न  मिलता  ।  यदि  रेलवे  सुरक्षा  दल  यात्रियों

 की  रक्षा  करने  में  सफल  नहीं  होता  तो  इसक  बनाने  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 रेलों  में  बिजली  की  समुचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि  दुर्घटना  की  श्राशंकायें  न  रहें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  रेल  बजट  का  सेन  करता  हूं  ।

 श्री  कथनी  :  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  श्रापातस्थिति

 के  कारण  रेलों  के  कार्यकरण  में  बहुत  सुधार  हुजरा  है  ।  श्रब  रेल  कर्मचारी  हड़ताल  करते  हुये  नहीं

 दिखते  ।  गाड़ियां  समय  पर  जाती  जाती  हैं  ।  परन्तु  ae  भ्रष्टाचार  समाप्त  नहीं  हीरा

 रेलवे  एक  बड़ी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  उपक्रम  है  ।  जिसके  काम  में

 कहीं  न  कहीं  कमी  अजाना  स्वाभाविक  ही  है  ।

 जहां  तक  काय  संचालन  सम्बन्धी  कार्यकुशलता  का  सम्बन्ध  इसमें  सुधार  की  गुंजाइश

 है  ।  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  क्रिया-संचालन  का  अनुपात  बहुत  ही  कम  है  ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  माल  भाड़े  में  वृद्धि  कर  सं बं साधारण  पर  कोई  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  सर्वेसांधारण  के  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुझों  पर  इसका
 प्रभाव  पड़े  बिना

 न  रह  सकेगा  ।

 मैं  अनुभव  के  आघार  पर  कह  सकता  हूं  कि  रेल  मंत्रालय  को  जो  भी  श्रन्यावेदन  अथवा

 शिकायतें  भेजी  जाती  उनकी  झोर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |

 1974  की  रेल  हड़ताल  के  दौरान  मैंने  तमंचा  रियों  से  काम  पर  वापस  राने  की  भ्रमित  की

 थी  ।  मैंने  समझा  था  कि  रेल  मंत्रालय  दिये  गये  रोजगार  सम्बन्धी  आश्वासनों  को  पूरा  करेगा  ।

 2  साल  सेवा  करने  के  बाद  भी  पेंशन  जिस  कर्मचारी  की  पेंशन  की  स्वीकृति  के  fat  बाधा यें  पैदा

 की  गई  उसका  नाम  मैं  सभा  में  नहीं  लेना  चाहता  ।  इतनीं  लम्बी  सेवा  के  बाद  यह  व्यक्ति

 दान  की  10,335  रुपये  की  राशि  लेने  का  हकदार  था  लेकिन  उसे  केवल  274.  81  रुपये  की  ही

 राशि  मिली  ।
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 कहा  जाता  है  कि  पु  सी ०  के  टशन  चालकों  को  भ्र कस् मात  ग्रेड  दिये  गये  हैं  इनको

 इतना  अधिक  अनुभव  प्राप्त  नही ंहै  ।  उन्हें  प्रशिक्षण  भी  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  कुछ  चालक  तो
 क क

 ही
 '

 ग्रेड  में  भी  नहीं  नक - ह  ग्रेड  के  चालकों  को  प्रेम  को  चालक  कसे  बना  दिया  गया

 कभी  तक  कुछ  पेंशन  के  मामलों  नहीं  निपटाया  गया है  ।  दरदरा  कौर  खड़गपुर  के

 मामले  तो  बहुत  निराशाजनक  हैं  ।  इन  लोगों  ने  हड़ताल  के  दौरान  सेवा  की  है  ।  उसके  बाद

 रेलवे  प्रशासन  ने  उन्हें  बेरोजगार  कर  दिया  है  ।  बिल् लर पुरा  में  उन  निष्ठावान  रेलवे  कर्मचारियों  के

 15  पुत्रों  को  नौकरी  नहीं  दी  गई  जब  कि  बाहर  वालों  को  नौकरी  पर  लगाया  गया  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  अनुसूचित  जातियों  के  लोगो  का  सैकड़ों  वर्षों  से  शोषण  किया

 गया  है  ।  मैं  शुरू  से  ही  उनके  हितों  की  वकालत  करता  शीराज़ा हूं  ।  लेकिन  मुझे  इस  बात  का

 दुःखों  ।  केवल  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिये  एक  ga  कार्यक्रम  चालू  किया

 गया  है  ।  परन्तु  निचली  श्रेणी  के  अन्य  लोगों  की  भर्ती  सर्वथा  बन्द  कर  दी  गई  है  ।  कुछ  श्रेणियों  में

 का  बड़ा  कोटा  था  ।  अरब  उन्हें  वहं  कोटा  नहीं  मिलता  |

 पीछे  पन  का  बड़ा  राग  अलापा  जाता है  ।  सुविधायें  देते  समय  उसे  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 यह  एक  भ्रामक  नीति  है  ।  यह  संविधान  को  नकारना  है  ।  पिछड़ापन  राजनीतिक  गोलमाल  हो

 नया  है  जो  गरीब  तथा  अरन्य  समुदायों  के  मूल्य  पर  किया  जाता  है  |

 नौकरियों  में  संरक्षण  जाति  waar  समुदाय  नहीं  बल्कि  झ्र धिक  मापदंड  के  श्रतुसार  होना

 चाहिये ।

 इसहाक  सम्मति  पीठासीन  ।

 Shri  Ishaque  Sambhali  in  the  Chair.

 पता  चला है  कि  जयपुर  अजमेर  डिवीजन  को  रेल  बोड़े यह  area  भेजा है  कि  सब

 काम  हिन्दी  में  किया  जाये  ।  क्या  यह  वैध  है  क्योंकि  अंग्रेजी  प्रभी  समाप्त  नहीं  कीं  गई  है  ।

 ऐसा  करने  से  feral  न  जानने  वालें  लोगों  के  हितों  को  धक्का  पहुंच  सकता  है  ।

 मेल  ड्राइवरों  की  पेंशन  कप  अपने  जो  नया  फार्मूला  बनाया  है  उससे  पेंशन  के  कम  हो  जाने

 की  झाशंका है  ।  इस  फार्मूले  को  इस  ढंग  से  बनाया  जाये  ताकि  पेंशन  में  कोई  कमी  न  हो  ।

 Shri  Srikishan  Modi  (Sikar)  The  Railway  Minister  deserves  to  the  congratulated  fet
 ‘the  achievements  of  railways.

 Efficient  Officers  of  the  Railways  should  be  honoured  and  emcouragec.  I  suggest  tha
 ‘colonies  should  be  constructed  in  some  of  the  cities  for  the  benefit  of  railway  employees.

 also.
 I  woul  4  request  the  Railway  Minister  to  look  into  some  minor  problems  of  my  canstituetcy

 In  my  constituency  there  is  Sikar—CI  uru  Railway  line  but  the  fare  on  this  line  is  double.
 जा  was  ten  years  back  when  this  fare  was  brought  down  to  14  times.  ह ४  problem
 for  people  of  the  area.  1  suggest  that  the  hon.  Minister  should  look  into  it  at  his  own  level.

 There  are  certain  places  where  railwa
 h

 lines  are  in  between  villages  and  the  land  of  the
 farmers.  The  railway  level  crossings  throug  which  villagers  could  go  to  their  lands  are  closed
 down  for  hours  which  results  in  lotof  irconverier  ce  tc  the  poor  farmers.  Stepsshould  be  taken
 to  See  that  these  railway  crossifgs  are  closed  orly  at  the  time  when  the  train  is  to  pass  otherwise

 those  should  remian  oper.
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 A  proposalto  provide  a  broad  gauge  line  from  Delhito  Ahmedabad  via  Rewar:  and  Phulera
 is  under  consideration,  but  I  am  given  to  understand  that  so  pressure  is  being  exercised  for  some
 diversion,  feel  that  nothing  should  be  done  under  pressure  and  the  interests  of  the  people
 of  this  area  should  not  be  igiored,

 It  is  suggested  that  the  present  shuttle  Service  between  Nizampur  and  Rewari  should  be
 1८110? (0  Ringus.  A  railway  line  between  Jaipur  a1¢  Rewari
 the  people  of  the  area.

 +  can  also  provide  great  relief  to

 Bansmarais  a  fertile  area  and  is  quiterichin  minerals.  Thereisan  out  agency.  This  is
 backward  area  which  is  not  linked  with  railwayline  upto  65  kilometres.  Railway  facilities
 should  be  given  to  this  areaon  pripority  basis.  If  the  reservation  and  loa‘ling  facilities  are  also
 provided  with  the  out  agency,  that  will  be  highly  useful  for  the  people  of  the  area.

 this  has  been  stopped,  It  should  be  introduced  again.
 It  was  perhaps  last  year  when  we  appreciated  the  catering  on  Janta  Jyanti  train  but  now

 | है  is  further  suggested  that  Janata  Jyanti
 train  should  also  stop  at  Dabla.  Neem-Ka-thana.  Budhal  on  Rewari,  Phulov  portions.

 Lastly  I  suggest  that  small  Committees  should  be  constituted  to  sort  out  the  small  problems
 at  the  level  of  G:meral  M1iagers  and  Divisional  Superintendents.  These  will  be  of  great  help
 in  solving  day  to  day  problems  of  local  areas.

 Shri  Sharma  (Banda):  After  te  declaration  of  emergency  there  has  been  lot  of
 improvement  in  tie  functioning  of  Railways.  The  railwa  shave  come  out  with  a  surplus  budget
 this  tim:.  h  e  Same.  Butone  thing  I  would  like  to wantto  congratulate  the  hon.  pginister  or  t
 sa:ation  that  now  there  appearsto  be  some  slack:ning  now,  Steps  should  be  taken  to  ensure
 that  this  tempo  of  improvement  is  maintained.  There  were  0  dacoities  on  Lucknow-Banda
 Express.  But  now  again  these  incidents  have  started  coming  up.  It  is  submitted  that  steps
 shoul?  be  taken  up  to  check  these  dacoities.

 It  is  suggested  that  a  fast  train  should  be  provited  between  Jhansi  and  Allahabad.  A  fast
 In  Banda  there trail-passengeror  express—should  be  provided  between  Banda  and  Banares.

 arethree  railway  crossings.  If  over  bridges  or  under-bridges  are  provided  on  these  crossings
 20016  of  the  area  will  be  benefited  by  the  same.  Chitrakut  is  an  important  t  st  an
 pilgrim  contre,  A  railwayline  should  be  provided  between  Karviand  Chitrakut.

 Shri  Swaran  Singh  Sokhi(Jamshedpur)  :  At  the  outset  I  would  like  to  welcome  the
 tailway  budg-t  and  thankthe  Railway  Minister  for  providing  an  expresstrain  between  Tatenoger
 and  Am  581  ,  Tae  people  of  the  area  are  quite  happy  with  this  facility.  My  only  submission
 in  this  regard  is  that  the  timings  of  this  train  should  be  Ngedso  as  to  suit  to  the  needs  of
 travelling  public.  An  attempt  should  also  be  made  to  reduce  the  running  time  of  the  train.

 Ev-ry  y:ar  I  have  0260  raising  the  issue  of  constructing  an  over-bridge  at  Jugsalai  Bazar
 1:v2l-crossing  b2tween  Tatanagar  and  Jamshedpur  but  Iam  sorry  to  point  out  that  nothing  has
 b  sen  done  in  this  regard.  A  lot  of  correspondence  has  taken  place  between  the  railway  Acminis-
 tration  and  the  Government  of  Bihar  but  without  ary  results.  This  issue  is  hanging  for  want  of
 faids,  to  b:cause  railway  administration  as  wellas  State  Government  both  are  reluctant  to  bear
 the  exp  The  people  of  the  area  are  suffering  badly.  Tsubmit  that  I  am  here  as  are

 representative  ofthe  people  and  due  consideration  should  be  given  to  myvoice.  The  whole
 issue  should  be  urgently  looked  into.

 Ticre  is  somthing  wrong  with  the  working  of  railway  officials.  It  was  on  19th  June  when
 Treczived  a  letter  from  Shri  Tripathiji  in  which  it  was  stated  that  Rajgir  ,as  Bodhgeya  breed
 gauge  line  will  b2  constructed  soon.  But  there  is  no  mention  of  this  assurance  in  the  survey
 report.  The  officials  who  are  connected  with  the  job  of
 should  be  well  informed.

 pre  paring
 reports

 and  other  information

 Shri  Nariadra  Singh  Bisht  (Almora)  :  I  would  like  to  congratulate  the  Minister  of
 Riilways  for  pres:nting  a  surplus  budget  this  year,  although  in-the  past  railways:  had  to  suffer
 a  lot  due  to  strik2s,  agitations  and  so  on.  Itisa  heartening  feature  ofthis  year’s  budget  that
 there  is  noincreasein  the  passenger  fares.  Although  freight  has  been  increased but  still  scme
 essential  comm  ditizs  have  bzen  spared.  This  year  we  have  a  surplus  budget  ‘of  8-90  crores
 rup:es  and  [  hop2  that  Ruilwa
 future.

 y
 Avitaistex

 will  continue
 to

 come  out  with  similar  budgets  in

 T  woaldlik:to  draw  the  attention  of  Railway  Ministertowar  ds  the  backward  areas  and  hilly
 cizizis,sp:ciallyin  U  tar  Prad:sh  and  Himachal  Pradesh,  Itis  a  matter  of  concern  that  no  new
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 railway  fine  has  been  constructed  in  these  81111.  Uriessrcilwry:  tre  ether  आवा  cfccmni  है
 cations  4nd  trans  port  are  provided,  how  could  we  expect  that  indwstrics  will  be  cet  in  theec  81९65

 and  ‘progress  achieved.

 A  pftoject  for  conversion  into  broad  guage  of  line  between  Re  mpur  ond  Katkpccam  hes
 since  been  inaugurated.  | है  is  hoped  that  work  will  be  taken  pp  econ  शापे  direct  bicrd  prvee
 link  will  be  established  between  Delhi  and  Ksthgodem  at  the  earliest.  It  is  suggested  that  2.0  तान
 fiagaf—Tanakpur  link  should  be  converted  into  broad  guage.

 From  Kathgodam  to  Nainital  there  is  a  distance  of  20  miles  only.  A  metre-guage  link
 between  these  two

 places
 should  be  provided.  Similar  links  shouldalso  be  provided  for  other

 hillstations

 Since  long  8  sutvey  workis  being  carried  out  ficm  Tirekpur  to  Bageskwer.  The  pecple
 of  the  area  are  keenly  interested  that  this  work  should  be  «expedited.  My  other  sutmissicn  is  that
 Railway  Concession  tickets  should  be  made  available  for  hill  staticns  like  Nainital,  Pithoregesh,

 Mussorie
 ete.

 The  people  of  hilly  areas  have  so  far  been  neglected  in  the  metter  of  employment.  This
 taken  for  ensuring  employment  to  the should  be  lookedintoand  necessary  steps  should  be

 ‘people
 of  hilly  areas.

 The  forests  are  being  dissuded  because  tressare  being  cut  for  making  sleepers  for  Railweys.
 In  orderto  preserve  trees,  railways  should  use  sleepers  made  of  stee  The  vacent  lend  शह  toth
 sides  of  the  railway  tracks  should  be  distributed  on  lease  basis  to  the  landless  Harijens  crd  poor

 people.

 Conditions  on  the  Bareilly—Tanakpur  section  are  quite  unsatisfectory.  The  1611 द  भ
 Compartments  dre  dirty,  there  are  no  proper  seats,  no  electricity  end  noregulér  cleerir  gis  ccre
 in  the  trains.  This  should  be  looked  inté.  ‘The  timings  of  trains  in  this  secticn  need  to  be

 adjusted  accordingly  to  the  needs  of  the  people  of  the  arca.

 Lastly,  I  want  to  suggest  that  labour  should  be  given  due  particpaation  in  the  manage  ment
 of  railways.  If  this  is  done,  8  number  of  our  problems  will  be  solve  d.

 Dr.  Kailas  (Bombay  South)  :  Before  expressing  my  views  on  the  Railway  Brdget

 Under  his  able  and  wise  leadership,  railways  losses  have  ccme  down  to  a  greater  extent.
 for  1976-77;  I  would  like  to  congratulate  the  Railway  Minister  for  presenting  suche  fire  (1

 माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  ।  अब  सभा  स्थगित सभापति  महोदय

 होती  है  तथा  शाम  के  5  बजे  समवेत  होगी  ।

 इसके  लोक  सभा  5  बजे  म०  [५  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The
 Lok  Sabha  adjourned

 then  till  seventeen  of  the  Clock.

 लोक  सभा  5  बजे  छ् ०  पर  समवेत हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  re-asgembled  at  seventeen  of  the  Clock.

 चिया  महोदय  पीठासीन  हुए

 [Mg.  SPEARER  in  the  Chair]

 1976-77

 GENERAL  BUDGET,  1976-77

 सम्यक  महोदय  माननीय वित्त  मंत्री  ।

 feet  मंत्री  to  सुश्नहझाग्यभ  :

 1.1  रहे  मेरा  सौभाग्य  है  कि  एक  are  hex  मैं  इस  महान  सदन  के  सम्मुख  बजट  पेश

 कर
 रहा  हूं

 ।
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 हाना

 1.  पिछने  जब  मैंने  1975-76  के  लिये  बजट  प्रस्तावों
 की  रूपरेखा  प्रस्तुत

 की  थी  तब  उसमें  ध्रर्यव्यवस्था  में  स्थायित्व  लाने  कौर  उसे  नष्ट  बनाने  पर  ओर  दिया  गया  था  ॥

 उस  समय  श्र्थव्यकस्था  स्थिति  के  कटिन  दौर  से  निकल  कर  शीत  wet  कर

 रही  पौर  कृषि  की  स्थिति  कोई  ज्यादा  सुरक्षित  महीं  थी
 ।

 1.  3.  इस  वर्ष  स्थिति  कई  दृष्टियों  से  बदल  चुकी है  क  एक  दृढ  कौर  गतिशील

 नेतृत्व  का  परिणाम  है  ।  नए  श्रमिक  were  ने  हमारे  भारिक  जीवन  के  हर  क्षेत्र  में  अनुशासन

 ait  निष्ठा  की  aga  भावना  का  संचार  कर  दिया है
 ।  परिस्थितियों  के  सुधर  जाने  कई

 लाभ  उठाते  1975-76  के  उत्तरा
 में  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  ate  प्रिक  पूंजी  लगाने  की

 स्थिति  दी  गई  अर  इस  समय  हमारा  देश  समृद्धि  को  झोर  क्रॉली  थाने  तक  बढ़ने  के  लियें

 सन्नद्ध है  ।  मैं  इस  अवसर  का  प्रयोग  विकास  की  of  तेंजी  लाने

 शौर  ग्र यं व्यवस्था  को  शौर  अधिक  गतिशील  बनाने  के  लिये  कर  रहा  हूं  मैं  यहां  ब्यौरा

 प्रस्तुत  करूंगा  लेकिन  मुझे  विश्वास  है  कि  मानसिक  सदस्यों  को  यहि  अ्र'रम्भ में  ही  ae  मना  दिया
 ~

 हैं  at जाये  कि  1976-77  के  लिये  आयोजना  परिव्यय  में  7852  करोड़े  रुपये  श्वा  गये

 1975-76  को  तून  31, 6.  प्रतिशत  ज्यादा  हैं  तो  उन्हें  प्रसन्नता  ही  होंगी  ।  लस  से

 हमार देश  में  प्रायोजनाओं  का  दौर  शुरू  हुम  है  तब  से  लेकर  किसी  भी  वर्ष  में  इतनी  ज्यादाਂ

 wen  निकास  परिव्यय  के  लिये  नहीं  रखी  गई  ।

 1.  4  इस  बजट  इस  मुख्यतः  तेजी  से  संवृद्धि  करने  पंद  बल  दिया  गया  है॥

 लेकिन  स्थायित्व  का  तत्व  महत्वपूर्ण  बना  रहेगा  ।  हमारे  चारों  ae  जो  देश  हैं  वह  कहीं

 स्फीति  से  बुरी  तरह  पीडित  है  तौर  कहीं  पर  मंदी  की  छाई  हुई  विश्व  युद्ध  के

 बाद  पहली  बार  1975  में  शिव  व्यापार  कफी  ज्यादा  गिर  गया  ।  यह  झा थिक  सहयोग  और

 विकास  संगठन  के  सदस्य  देशों  यहां  ass  कार्यक  लेपे  के  स्तर  के  गिरे  के  साथ  साथ  ॥

 हालांकि  कुछ  की  हालत  सुधर  रही  है  afer  यह  wa  भी  पतली  ही  है  ।  स्फीति  की

 गांधी  अनेक  देशों  को  उजाड़  रही  है  ।  जो  विश्वास न  देश  तेल  को  निर्यात  नहीं  करते  उन  के

 भुगतान  सन्तुलन  की  पर  इन  सब  का  दबाव  पड़  रहा  है  ।  हमारी  भ्रथंव्यवस्थां

 हालाकि  अन्य  देशों  की  भ्र्थेव्यवस्था  की  तुलना  में  अघिक  सुदृढ  है  लेकिन  वेह  इन  दबावों  से

 पुरी  ate  मुक्त  नहीं  है  ।  इसकी  व्यवस्था  को  ठोस  बनाये  के  लिये  हमें  सब  को  पूरीं

 तरह  से  ी  होगा

 1.  5
 चालू  वर्ष  में  भारत  के  श्रमिक  कार्य  परिणाम  हम  सब  के  लिये  न  केवल  सन्तोष+

 प्रद  बल्कि  निश्चय  ही  ad  की  बत  रहे  हैं  ।  सभी  क्षेत्रों  में  उत्पादन  में  सुधार  हश्र  है  ।  wa

 व्यवस्था  के  बुनियादी  जैसे  परिवहन  शादी  क्षेत्रों  में  हमें

 पूर्व  प्रफलंताये  प्राप्त  हुई  है
 ।

 हमारा  देश  ही  एक  ऐसा  देश  है  जि  कीमतों  में  बेकार  कमी

 लाते  में  सफलता  प्राप्त  हुई  ,  य  अक्टूबर  1974  से  शुरू  हुई  ।  21  फ़रवरी

 1976 को  समाप्त  सप्ताह में  थोक  भावों का  सूचक  थिर कर  288  रहे  गया  भीर  वेह  एक
 शाल  पहले  के  सूचक  शंक

 की
 तुलना  में  लगभग  7.  3  प्रतिशत

 कम
 पिछले

 साल  इन  दिनों
 उस

 से  free  साल की  तुलना  में  कीमतें  12.6  प्रतिशत  ज्यादा  थी  ।  उपभोक्ता  किससे
 गिरने  लगी है

 ।  जनवरी  1976  में  खिल  भारतीय  भ्ोदोगिक  कामगर  उपभोगता  कीमतों

 का
 सूचक  शंक

 जनवरी  1975  के  326%
 सूचक  क  की  तुलना  में  8.  प्रतिशत  कर्म

 अर्थात् यद यह
 298

 था
 ।
 मैं  माननीय  सदस्यों  के  ध्यान  में  यह  | ॥1: |  भी  लामा  बोलता  हुं  fie
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 उपभोक्ता  कीमतों  के  सूचक  म्रंकों  का  12  महीनों  का  औसत  गिर  कर  318.6  रह  गया  है  ।

 कीमतों  के  विरुद्ध  संव  करने  में  हमें  जो  सफलता  मिली  है  उस  से  निराशा  ौर  सन्देह  के  वातावरण

 को  gt  करने  में  सहायता  मिली  है  जो  1973-74  में  छाया  ग्रा  था  ।  ate  कठिनाइयों  के

 बावजूद  हम  ने  जिस  तरीके  &  इस  संघर्ष  में  विजय  प्राप्त  की  है  वहू  हमारी  श्रथेव्यवस्था  की

 आधारभूत  दृढता  ale  परिस्थिति  के  अनुसार  अपने  को  ढालते  की  शक्ति  का  सजीव  प्रमाण  है  ।

 1.6  पीने वब  मेंने  सात तीय  सदस्यों  का  ध्यान  कीमतों  को  बड़ने  से  रोकते  की  कौर  ही  नहीं

 बल्कि  अ्रथ॑व्यवस्था  की  संबंधी  को  तेज  करने  के  लियें  ठोस  कदम  उठाने  की  जरुरत  की  रोक

 भी  दिलाया  था  ।  इसलिये  यह  विशेष  संतोष  की  बात  है  कि  वर्ष  के  दौरान  कीमतों  के  रुख  में

 झुका  परिवर्तन  होने  के  साथ  साथ  श्रथेव्यवस्था  में  संवद्धि  की  दर  भी  wes  रही  है  ।  मौजूदा

 संकतो  के  आधार पर  राष्ट्रीय  प्राय  निवल  रूप में  1975-76  में  लगभग  5.5  प्रतिशत  बड़

 खायेंगी  |  यह  सफलता  सरकार  द्वारा  कारखानों  कौर  खेतों  के  उत्पादन  में वद्ध  करने  में  दाने

 बाली  विभिनन  रुकावटों  को  az  निश्चय  के  साथ  दूर  करने  में  की  गई  wag  कोशिशों  के

 है  खासतौर  से  उन  कोशिशो ंके  कारण  जो  जलाई  1975  के  बाद  नये  alan  कार्यऋम

 को  अभियान  के  रूप  में  शस्  करने  के  बाद  की  गई  ।  wee  सिचाई akc  उब  रनों
 की

 सप्लाई  में  विधि  करने  के  लिये  पुरजोर  कोशिशों  परिणाम  स्वरूप  कृषि  में  विकास  की

 संभावनायें काफ़ी  बढ़  गई  हैं  ।  उद्योग  में  काम  ary  वांली  कोयला भर  इस्पात  जैसी

 भहत्वपू्ण
 चीजों के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  जो  सोद्देश्य  प्रयास  fet  गये  वह  औद्योगिक

 wearer  में  ate  वृद्धि  करने  की  दिशा  में  ea  लक्ष्ण  तस्करी  safest  तरीके  से

 विदेशी  मुद्दा  के  लेन  देन मैਂ  विदेशी  मुदा  की  हानि  को  रोकने  के  लिये  को  गई  कार्यवाई  से  देश

 की  विदेशी  भुगतान  स्थिति  पर  कॉफ़ी  अच्छा  असर  पड़ेंगी  ।  इस  तथ्य सै  कि  चालू  वर्ष  के

 मत  तक  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  के  पास  110  लाख  टन  तक  अनाज  का  भंडार  हो

 अर्थव्यवस्था  को  पर्याप्त  शक्ति  मिलती  है  ।  कुल  मिला  भारतीय  प्राथमिक  स्थिति  को

 कोई  भो  तटस्थ  प्रेक्षक  alas  अ्रनुशासन  के
 के

 साथ  लागू  करने  से  होने  वाले  लाभ

 को  आसानी  से
 हृदयंगम

 कर  सकता  है  ।  1975-76  में  अर्थव्यवस्था  को  प्रगति  के
 अत्यन्त

 सन्तोषजनक  होने  से  at  हम  कराने  वाले  वर्ष  में  सामाजिक  ale  arian  विकास  को  गति  में

 तेंजी  लाने  के  लिये  पौर  ज्यादा  कोशिशें  कर  सकते  हैं  |

 II

 2.  1  झाधिक  संबंधी  की  दर  में  निरन्तर  वृद्धि  करते  रते  को  बुनियादों  शर्ते  यह  द्

 कि  श्रथंब्यवस्था  के  श्र।घारभून  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  पूजी  लगाई  जाये  ।  इसी  उद्देश्य  के  अनुसरण

 में  1975-76  में  वार्षिक  झा  योजना  के  परिव्यय  में  लगभग  25  प्रतिशत  को  वुद्धि  को  गई  थो  । ।

 सौभाग्य से  इस  समय  हमारी  खाद्य  स्थिति  और  विदेशो  मुद्रा  प्रसारित  निधि  को  स्थिति  ऐसो  है  कि

 हम  कीमतों  को  छेड़े  बिना  1976-77  fat  .  परिव्यय  में  और  प्रतीक  बद्धी

 करने  की  है  ।  स्पष्ठ  है  कि  सरकारी  क्षेत्र
 में

 लगाई  गई  पूंजी  को  aa  दिशा

 एक  प्रति  भूमिका  करनी  है  ।  इसलिये  1976-77  के  में  मेरी  सेब  सें  पहलों

 कोशिश  है  far  निष्पादन  के  जिये  उपलब्ध  संगठनात्मक  क्षमता  कें  अनूप  पूंजी  निवेश

 में  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  वृद्धि  की  जाय  |.  इंस  प्रकार  जेसा  मैं  पहले  निवेदन  कर

 चुका  हुं  1976-77,  का  वार्षिक  आयोजना  का  7852  करोड़  रुपयों  का  परिव्यय  1975-76

 की  के  परिव्यय  की  तुलना  में  31.  6  प्रतिशत  अर्धिक  है  ।

 412
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 2.2  मुन्ने  विश्वास  है  कि  आयोजना  परिव्यय  में  परिकल्पित  ale  से  कीमतों में  कोई

 फर्क  नहीं  पड़ेगा  हालांकि  यह  बतौर  भ्राधिक  अनुशासन  के  भ्राता  पर  ही  सम्भव  है  ।  ऊंची

 कीमतों  के  खिलाफ  wag  में  सफलता  fag  इसीलिए  मिली  कि  देश  में  उत्साह पू बक  fas

 अनुशासन  को  अपनाया  जिसकी  की  बड़ी  जरूरत  थी
 ।  इस  समय  कीमतों  में  स्थिरता  भा  जाने

 से  यह  freed  नहीं  निकाला  जा  सकता कि  आधिक  sama  के  लागू  करने  में  ढील

 दी  जा  सकती  है  ।  कीमतों  में
 स्थिरता

 को  समाज  के
 सभी  say

 के  सोद्देश्य  सहयोग  से  बनाए  रखना

 पड़ेगा  ।  यह  भान  बनी  कि  कीमतों  में  स्थिरता  झपने  wig  बनी  रहेगी  एक  भंयकर  भूल

 होगी  ।  मगर हम  चौंकस  नहीं रहे
 तो  कीमतों

 में  बृद्धि  का  भयंकर  दौर  फिर से  we  हो  जाएगा

 इसका  wa  यह  है  कि  feat सीमा  तक  सम्भव  हो  उतनी  सीमा  तक  से  भ्रधघिक

 वास्तविक  बचते  योजनाबद्ध  तरीके  से  पूंजी  निवेश  में  वृद्धि  के  लिए  धन  जुटाया  जाएं  ॥

 इसका  ः  यह  भी  है  कि  भविष्य  में  संवृद्धि की  गति  में  तेजी  लाने के  लिए  संपादको
 को  afer

 कि  वह  इस  समय  अपनी  खपत  में  स्वैच्छापूवंक कमी  करने  के  लिए  राजी  हो  ।  हमारी  श्रमिक

 नीतियों को  पूंजी  निवेश
 अर

 बचतों
 मे  संवृद्धि  करने  में  आवश्यक  रूप  से  सहायक  होना  होगा ॥

 मैं  अपने  भाषण  में  बाद  में  यह  बताऊंगा  कि  इस  उद्देश्य की  पूर्ति में  सहायता  देने के  लए  हमारी

 कराधान  प्रणाली  को  किस  प्रकार  ढाला  जा  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही  गेर-विकासात्मक  खच

 की  वृद्धि  में  कटौती  करने  के  लिए  हर  संभव  कोशिश  करनी  होगी  ।  शभ्रापं।त  स्थिति  की  घोषणा

 के  बाद  शझनुशासन  में  सामन्य  रूप  से  जो  सुधार  छाया  है  उससे  सरकार  के  प्रशासन  की  क्षमता

 में  ही  वृद्धि  नहीं  हुई  है  aha  रोवर  टाइम  पर  जो  बचें  होता  उसमें  काफी  बचत  भी  हई  है

 हमें  इस  गति  को  बनाए  रखना  है  ।  चालू  ay  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  कैसे  परिणाम

 उत्स  रहे  इनके  उत्पादन  में  संवृद्धि  की  दर  15  प्रतिशत  तक  पहुंच  गई  है  ।

 हमें  इसमें  लगाता र  afe  करते  रहना  है  जिससे  पिछले  वर्षो  में  इनमें  जो  भारी  पूंजी  लगाई

 गई  थी  उससे  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  हो  इसी  प्रकर  गैर-सीकरी  क्षेत्र  को  भौतिक

 ait  आधिक  साधनों  के  इस्तेमाल  में  भारी  म्रनुशासन  की  जरूरत  fess  बचा  नहीं  जा

 स्वीकार  करना  चाहिए  ।  करण  संम्बन्धी  नीतियों
 को  बदलती  हुई  श्रमिक  पररिथरत्यों

 के  अनुसार  बदलते  रहना  होगा  ।  लेकिन  tea  प्राथमिकताओं  के  wet  ऋण  के  प्रयोग

 युक्तिसंगत  व्यवस्था  का  निर्माण  करने  के  बुनियादी  उद्देश्य की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  ॥

 सावधि  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  द्वारा  ऋण  देने  की  रीति  भी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  अनुसार

 होनी  चाहिए  ।  सर्वसाधारण  की  खपत  में  खाने  वाली  चीजों  की  खरीद  ait  सार्वजानिक

 के  कारगर  प्रबन्ध  भी  राष्ट्रीय  afer  व्यवस्था  के  आवश्यक  रंग  होने  चाहिएं  |

 2.3.  पिछले  वर्ष  मैंने  अपने  बजट  भाषण  में  1975-76  के  लिए  बरट  प्रस्तावों  में  क्षेत्रों के
 arene  पर  निहित  स्थूल  प्राथमिकताओं  का  उत्लेख  कथा  था  |  यह  प्राथमिकताएं  अराज  भी  प्रमाणिक

 यह  सिद्ध  करने  के  लिए  कि  हमारे  जैसे  देश  में  जनता  की  गरीबी  को  गांवों  में  फैली  गरीबी  के
 विरुद्ध  निरन्तर  संघर्ष  करके ही  दर  किया  जा  सकता  कोई  ज्यादा  aa  करने  की  ज़रूरत  नहीं

 है  ।  जसा कि  महात्मा  गांधी  हमें  अक्सर  याद  दिलाया करते  भारत  गांवों  में  बसता  है  ।

 इसका  श्री  यह  है
 कि

 सबसे  ज्यादा  प्राथमिकता  हथि  विकास  के  कार्यक्रमों  को  शरर  इसके  सहायक

 अन्य  क्षेत्रों  जेसे  उर्वरक  कौर  हानिकर कीड़ों  मकोड़ों  का  नाश  करने  वाली  दवाओं

 के  क्षेत्रों  को  दी  जती  रहनी  चाहिए  ।  इस  धज सदभ  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहुंगा  कि  गांवों

 में  फैली  गरीबी
 झर

 पिछड़ेपन  के  खिलाफ  कारगर  लड़ाई  की  योजना  ग्राम  विकास  के  ऐसे  समन्वित
 कार्यक्रम  के  ढांचे  अन्तर्गत  ही  बनाई  जा  सकती  है  जो  स्थानीय  प्राप्त  साधनों
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 art  संभावनाओं  की  वस्तुत  जानकारी  पर  ।  हमारा  ध्यान  विदेशों  से  उद्योग  को

 afar  सेड्रिक
 वस्तुओं  के  प्रख्यात

 करने  के  बजाय  स्थानीय  उपलब्ध  साधनों  का  उपयोग  करने  पर

 होना  चाहिए  जिनमें  स्थानीय  जनशक्ति  भी  शमिल  है  ।  हमें  जिला  स्तर  की  प्रचालन  ग्रा योजनाएं
 तैयार  करन  होंगी  ।  इनमें  प्रत्येक  क्षेत्र  की  सदीक  शर  अलग-ग्रहण  आवश्कताओं  का  ध्यान  रखाਂ

 जाना  च्यहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  प्राकृतिक  साधनों  का  तुरन्त  व्यापक  सर्वेक्षण  करना  जरूरी

 चो  गया  है  .  ।  हमें  weal  ग्रामीण  शंथेव्यवस्था  को  नथा  जीवन  प्रदान  करने  के  अ्राध निक  विज्ञान

 कौर  प्रौद्योगिकी  का  पूरा-पूरा  लाभ  उठाना  होगा

 2.4  कुल  मिलाकर  उद्देश्य  यह  होना  चाहिए  कि  एक  ऐसी  नीति  का  निर्माण  किया  जाए

 get  लक्ष्य  की  अर्थात  उपलब्ध  जन-शक्ति  को  उत्पादक  रोजगार  प्रदान  करने  पौर  रे

 सभी  प्राकृतिक  साधनों  का  वैज्ञनिक  उपयोग  करने  की  पूर्ति  हो  सके  ।  ae  सच  है  कि  ऐसी  विकास

 किसी  को  एक  दिन में  ही  लाग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  प्रचालन  के  वास्तविक  कार्यक्रमों  का  निर्माण

 करने  से  पहले  काफी  तैयारी  करने  की  प्रा वश्य कता  है  ।  इसमें  इस  बात  की  गुंजाइश  हीना  चाहिए

 कि  बदलती  हुई  जरूरतों  अर  परिस्थितियों  के  परिवर्तन  तौर  amas  किए  जा  सकें  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  प्रयत्नों  के  1976-77  के  केन्द्रीय  बजट  में

 15  करोड़  रुपए  की  रकम  रखी  गई  ।  ar  है  कि  हमें  1976-77 में  जो  अनुभव  प्राप्त

 उसके  झा घार  पर  हम  इस  कार्यक्रम  के  क्षेत्र  का  उत्तरॉतर  अ्रश्रिक़  विस्तार  कर  सकेंगे  |

 2.  5  झ्राधनिक  antes  कृषि  ate  उद्योग  के  बीच  बड़ा  निकट  संबंध  है  ।  क्ष

 की  प्रगति  बुनियादी  तौर  से  नए  नए  विद्युत  ate  उर्वरकों  जैसी  चीजों  सप्लाई

 पर  निर्भर करती  हैं  ।  चालू  ag  में  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  में  सन्तोष  जनक  प्रगति  हुई  है  श्र

 इस  समय  ody  किस्म  के  fiat  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  हाल  में  अन्तर्राज्यीय
 नदी

 विवादों  को

 faa  तेजी  से  हल  किया  गया  है  उससे  देश  के  विशाल  जेल  साधनों  के  अधिक  तेज  a  युक्तिसंगत

 विकास का  काम  निश्चय  ही  arara  जाएंगी  |

 2.6  fray  कुछ  वर्षो  के  प्रनुकषव  से  पत्थ  चलता  है  कि  विदेशों  से  ट्रकों के

 wart  पर  बहुत  अधिक  निभा  wae  भारी  जोखिम  रहता है  ।  इस  लिए  हमारे  लिए  यह

 जरुरी  है  कि  हम  अपने  site  saan  को  जितनी  तेजी  से  हो  सके  कराने  बढ़ाएं  ।  मझे  इसਂ

 चात  से  बड़ी  संतोष  होता  है  कि  चालू  वर्ष  में  देश  में  ste  क्षमता  के  उपयोग  में  काफी

 हई  है  ।  प्रा  यह  विश्वास  के  साथ  कहा  जा  सकता  है  कि  हमारे  देश  में  उर्वरकों  की  कोई

 कमी  नहीं  हैं  ।

 2. 7.  सरकार ने  ग्राम  हाल  ही  में  उर्वरकों  की  कीमतों की  ara  की  ।  यह
 जांच

 इस  बात  का  सुनिश्चित  करने  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हए  की  गई  है  कि  खेती में  उत्पादन  ate

 लागत  का  श्रनृपात  इतना  अवश्य  होना  चाहिए  जिससे  इस  काम  और  ग्रीक  जी  लगाने  को

 बढ़ावा  मिले  और  इस  प्रकार  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  ।  .  माननीय  सदस्यों  at  ag  जानकर  खुशी  होगी

 कि  क्रिया  की  को  1850  रुपए  प्रति  टन  से  घटा  कर  प्रति टन  करने  का

 | सला  fear गया  हैं  फास्फोरस  ग्रोवर  पोटाश  के  संतुलित  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  की

 भी  आवश्यकता  ।  फास्फोरस  उर्वरकों  की  खपत  वांछित  स्तर  से  कम  है  ।  इसलिए

 सरकार  ने  देश  में  उत्पादित  सभी  फाश्फोटी  उर्वरकों  कुछ  चुनी  हुई  किस्मों  के  आयात  किए  गए

 फास्फोरस  उबे  रनों  की  कीमतों  को  1250  रुपए  Tow,  के  प्रति  टन  के  हिसाब  से  घटाने  का  निर्णय

 किया  &  ।  म्पूरिएट  ग्राफ  गणेश  की  कीमत  को  भी  1085  रुपए  प्रति  टन  से  घटा कर  900
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 रुपए  प्रति  टन  किया  जाएगा ।  मैं  are  किए  गए
 राक

 से  सम्बद्ध  प्रस्तावों  को  चर्चा

 बाद  में
 करूंगा

 ।  मुझे  विश्वास  है  कि
 उ

 रनों
 की

 कीमतें  घटा  देने  से  उनकी  खपत  बढ़  जाएंगी y

 2.  8.  अध  निक  कृषि  के  ऋण  की  बहत बहुत  श्रमिक  मात्रा  में  आवश्यकता  होती  है
 ।

 वाणिज्यिक  बैंकों  ने  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  नं  gay  क्रियाकलापों  का  भारी  विस्तार  fear

 है  |  लेकिन  अभी  जितना  ऋण  सकता  है  कौर  जितना  अपेक्षित  उसके  बीच  बहुत

 बड़ा  अन्तर  ।  इस  प्रकार  को  कुछ  हुद  तंक  नए  खोले गए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  दारा  पूरा

 किए  जाने  की  कोशिश की  गई  है  ।
 यह  बैंक  गांव

 की
 जनता  के  कमजोर  वर्गों  की

 ऋण
 सम्बन्धी

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  पर  विशेष  ध्यान  देंगे  |

 2,  9.  देश  की  उसके  श्रौद्योगिकं  ग्रा घार  के  विकास  के  लिए  विद्युत

 तेल  कौर  लोहे  तथा  इस्पातਂ  महत्वपूर्ण  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने की  जरूरत

 पर  जितना  भी  जोर  दिया  जाए  उतना  कम  है  1975-76  में  इन  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  में

 अच्छी  विधि  हई  |  अनुमान  है  कि  1975-76  में  कोयले  का  उत्पादन  980  लाख  टन  के  सर्वोच्च

 स्तर  पर  पहुंच  जाएगा  ।  विद्युत  के  उत्पादन  में  18  प्रतिशत  की  ata  होंगी  ।  फिर  भी

 शौर  अधिक तेजी  से  झ्र  गे  बढ़ने  की  बहुत  ज़रूरत है है  '।  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशनों  की  स्थापना

 देश  को  विद्युत  की  निरन्तर  बनी  रहने  वाली  कभी  से  wae  करने  के  कार्यक्रम  का  एक

 आधार  ।  तट  पर  ae  तट  से  दूर  दोनों  स्थानों  पर  तेल  की  खोजें  करने  कें  कार्यक्रमों  में  काफी

 तेजी  झाई  है  कौर  मौजूदा  संकेतों  के  अनसार  मध्यम  gals  के  लिए  संभावनाएं  काफी  श्रमिक  अन  कल

 प्रतीत  होती  हैं  ।  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  प्रा मामी  वर्षो  में  उत्पादन  में  वृद्धि  होती  रहे

 हमें  इन  सभी  उद्योगों  के  लिए  पर्याप्त  निवेश-योग्य  साधनों  की  व्यवस्था  कंपनी  चाहिए  ।  1976-77

 के  बजट  में  ठीक  यहीं  किया  जा  रहा  है

 2.10  राष्ट्रीय  पूंजी  निकेश  नति  की  योजना  बताते  समय  हमारे  लिए  यह  सुनिश्चित

 करना भी  जरूरी  है  कि  गर-सरकारी  पंजी  नरेश  का  स्तर  और  क्षेत्रों  के  प्राकार  पर  उसका  विभाजन

 हमारी  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं के  ated  हो  ।  मैं  यह  मानता हूं  कि  हाल  कें  कंधों  में  कुछ  प्रमख

 उद्योगों में  जो  जी  निवेश  किया  गया  ag  उतना  नहीं  था  जितना  कि  होना  चाहिए  था  ।  सरकार

 ने  कू  उ  प्राथमिकता उद्योगों  की  ल/भंका रिता  में  वृद्धि  करने  के  fae  कई  उपाय  किए  हैं  ।  कीमत

 निर्धारण  करने  की  नीति  को  अधिक  उदार  बनाया  गया  ।  कुछ  मामलों  में  कीमतों  पर  से  adam

 हटी  लिया  गया  है  शौर  कुछ  wer  मामलों में  दोहरी  कीमतों  की  प्रणाली  अपनाई  गंई  हैं  ताकि

 पंजी  लगाने  वालों  को  उचित  लाभ  हो  शर  उसके  साथ-साथ  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्रों  के  प्रयोक्ताओं

 कीमतों  में  भ्रत्य।घिक  वृद्धि  होने  से  बचाया  जाएं  ।  यह  कहने  की  श्रांवश्यकंता नहीं  है  कि  तेंजी
 से  बदलने  वाली  इस  दुनियां  कीमत  निर्धारण  करने  की  हमारी  नीतियों  में  इतनी  गुंजाइश  जरूर

 रहनी
 जिसकी  जरूरत  भ  कि  उत्पादकों  कौर  उपभोक्ताओं  के  के  बीच  उचित

 सन्तुलन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |

 2,  11  मुझे  मालूम है  कि  हाल के  वर्षों  में  पूंजी  लागत  में  भारी  विधि  हुई  है  नए
 सजी-नरेश  की  लाभकारिता  पर  प्रभाव  पड़ा  है  1  कुछ  ay  पहले  जब  विकास  छुट  वापस  लेने

 का  फैसला  किया  तब  इसका  पुर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।  मैं  स्वीकार  करता

 a  कि  पूंजी  लागत  में  वृद्धि  हमने से  जो  समस्याएं  उत्पन्न  हुई  हैं  वास्तविक हैं  कौर  का  नगर  ढंग से
 उनका  समाधान  करने  के  तरीके  ढूंढने  चाहिएं  ।  इस  बजट  में  ऐसा  ही  करने  की  कोशिश  की  जाएगी  ।
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 2.12.  मौजूदा  पूंजी
 fate

 आदेश
 के  केवल  बोनस  निगमों  ax

 एकाधिकार  तथा  निर्वन्धनकारी  व्यापार  प्रणाली  भ्रघिनियभ  के  get  ध् रिज स्टड  कम्पनियों  को  पूंजी
 जा  करने के  लिए  पूंजी  निर्गम  नियंत्रक की  विशिष्ट  स्वीकृति  लेनी  जरूरी  होती  gar

 निगमों  के  मामलों  यदि  बारह  महीने  की  श्रवण  में  fade  की  राशि  25  लाख  रुपए  से  श्रमिक

 हो  तो  कम्पनियों के  लिए  केवल  यही  जरूरी  होता  है  कि  वे  निमंत्रक  को प्रस्तावों का  विवरण  भेज

 ।  इस  सीमा  को  बढ़ा  कर  50  लाख  सपा  कर  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  लेकिन  बोनस  निगमों

 एकाधिकार  और  निर्बन्धनकरी  व्यापारी  प्रणाली  अधिनियम  के  अधीन  ma  वाली  कम्पनियों

 किए  जाने  वाले  निर्गमों  से  सम्बन्धित  विनियमों  में  कोई  परिवर्तन नहीं  किया  जाएगा  |

 2.13  हमारे  लिए  ag  विशेष  चिन्ता  का  विषय  रहा  है  कि  सुती  जूट  की  विनिर्मित

 वस्तुप्नों  ait  चीनी  जैसे  महत्वपूर्ण  उद्योगों  ने  श्राघनिकीकरण  कौर  विस्तार  के  लिए  पर्याप्त  साधन

 नहीं  लगाए  ये  उद्योग  महत्वपूर्ण  कृषिजन्य  कच्चे  माल  को  प्रोसेस  करते  हैं  प्रौढ़  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  कामगरों  को  सीधे  रोजगार  देते  हैं  ।  ये  उद्योग  देश  की  विदेशी  मुद्रा  के  प्रमख  ala  इसके

 कपड़ा  शर  चीनी  झाम  उपयोग  की  प्रमख  चीजें  हैं  ।  इसलिए  देश  का  हित  इन  उद्योगों

 के  सुचारु  संचालन में  है  ।  किस्मों के  इंजीनिर्यारंग  उद्योगों को  भी  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  जिसे समय  रहते  दूर  करना  जरूरी  ।  सीमेंट  उद्योग  प्रोसेसਂ के  स्थान

 पर  ड्राई  प्रोसेसਂ  को  अपनाने से  उत्पादन-लागत  में  किफायत  की  ar  सकती है  ।  इसलिए  एक

 बात  जिसे  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  यह  है  कि  इन  उद्योगों  के  झाधनिकीकरण  के  लिए

 ait  इन्हें  नए  सिरे  से  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  साधनों की  व्यवस्था की  जाए  इस  उद्देश्य  औद्योगिक

 विकास  बैंक  के  लिए  काफी  साधनों  व्यवस्था की  जा  रही  है  जिससे  यह  बेक  सार विधि  ऋण  देने  वाली

 अन्य  संस्थानों  के  सहयोग  से  इन  उद्योगों  के  नवीकरण  me  नए  सिरे  से  चलाने  की

 आवश्यकताओं का  खर्च  पुरा  कर  सके

 2,  14  मैं  इस  बात  पर  बल  देनाਂ  चाहुंगा  कि  mm  तौर  पर  किसी  उद्योग  के
 संकटग्रस्त

 होने का  कारण  प्रबन्ध  व्यवस्था  का  कुशल  न  होना  होता  है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  वित्तीय  संस्थानों

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  साथ  सहायता  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  प्रबन्ध-व्यवस्था को  कुशल

 बनाने  -  की  सुचारू  व्यवस्था का  निर्माण  भी  करना  चाहिए  ।  इस  बात  पर  जोर  दिए  जाने  की

 आवश्यकता है  कि  चीनी  जैसे  उद्योगों का  सही  विकास गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  की स्थिर

 दीर्घकालीन नीति  को  जाने  पर  fare  करता  है  ।  इसी  प्रकार सूती  कपड़ा  उद्योग  की

 प्रगति  कपास  के  विरासत  at  सही  नीति  के  निर्माण  से  जुड़ी  हुई  है  |  इसके  कपड़े

 सम्बन्धी
 -  समन्वित  नीति  में  हथकरघा  क्षेत्र  जो  बहुत  बड़ी  संख्या  में  गरीब

 बुनकरों
 को

 रोजगार  प्रदान  करता  पक्की  सुरक्षा  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  की  जानी  जरूरी  है

 2.15  यह  सच  है  कि  आजकल  कुछ  उद्योगों  अपनी  चीजों  की  मांग  की

 कमी  सामना करना  पड़  रहा  है  मुझे  तराशा  है  कि  1976-77  के  झालाना-परिव्यय  मे

 परिकल्पित  विधि  से  मौजूदा  प्रौद्योगिक  क्षमताओं  के  अधिक  उपयोग  को  बढ़ावा  मिलेगा  |  टिकाऊ

 उपभोक्ता  वस्तुयें  उत्पादन  करने  वाले  कई  उद्योगों  को  कठिनाइयों  सामना

 करना पड़  रहा  ।  हालांकि  बेरोजगारी को  रोकने  की  दृष्टि  इन  उद्योगो  को  अपनी  संक्रमण

 कालीन  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सहायता  देने  को  बात  में  कुछ  दम  हो  सकता  लेकिन

 उनका  जिंदा  रहना  इस  बात  से  बुड़ा  दै  कि  उनमें  झपने  क्रियाकलापों  में  श्रनेकरूपता  लाने  और  ऐसी
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 किस्मों  की  वस्तु  का  उत्पादन  करने  कितनी  योग्यता '  जिनकी  कि  मांग  देश  में  बढ़  सकती

 है  ।

 2.16.  देश  की  विदेशी  भुगतान  कमता के  बने  रहने  की  एक  wares  शर्त  ag  है  कि

 निर्वात को  मात्रा में  8  प्रतिशत से  श्रमिक
 की

 वार्षिक  दर  से  वद्ध  होती  सरकार ने  हाल  में

 निर्वातकर्त्ताप्रों  के  लिए  प्रक्रियाश्नों  को  शौर  सरल  तथा  सुविधाघरों  को  भ्र ौर  उदार  बना  दिया  है  ॥

 नकद  सहायता  देने  a  शल्क
 की

 वापसी  की  प्रक्रिया  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।  हमारे

 निर्वात  की  प्रतियोगिता-क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  नकद  सहायता  की  दरों  में  उचित  संशोधन

 किए गए  हैं
 देश  ने  भ्रान्त रिक  कीमतों  के  स्तर  में  स्थिरता  लाने  में  जो  सफलता  प्राप्त  की

 भोर  देश  के  इन्दर  क्रेता-बाजार के
 निर्माण  से  भी  हमारी  निर्यात  को  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों

 की  प्रतियोगिता-क्षमता  बढ़  गई  है  ।  इस  तथ्य  से
 कि

 एक  ऐसे  वर्ष  में  जब  विश्व  व्यापार  की
 मात्रा  में  कमी  हुई  हमारे  निर्यात  की  मात्रा  में  ?  से  8  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  की  संभावना

 इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  निर्वात  संविधान  के  हमारे  प्रयत्न  अधिकाधिक  सफल  हो  रहे  हैं  ॥.

 मैंने  कपड़े  और  चीनों  उद्योगों  के  आधुनिकीकरण  जन  कार्यक्रमों  का  पहले  उल्लेख  किया

 उनका  उद्देश्य  देश  के  निर्यात  में  ग्रोवर  वृद्धि  करना  है  ।  हाल  में  रुपए  की  विनिमय  दर  को  पौंड

 अलग  कर  feat  गया  था  शआर  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  रुपए  की  विनियम  दर  का

 भारत  के  प्रमुख  व्यापारिक  साझेदारों  की  मुद्दों  के  समूह  के  मूल्यों  में  होने  वाली  घटना  को  देखकर

 किया  इसका  उद्देश्य  प्रभावी  विनिमय  दर  को  पौर  विनिमय  दरों  से  मुक्त  मुद्राकोष  के  संसार  में

 हमारे  विदेशी  व्यापार  को  अधिक  स्थिरता  प्रदान  करना है  |  देश  में  हरनेक  प्रकार  के  sant

 के  खुल  जाने  के  कारण  भारत  के  लिए  अरब  यह  संभव  हो  गया  है  कि  वह  सपर  निर्यात  में

 बुद्धि  करने  की  पुरजोर  कोशिश  करे  जो  पहले  करना  संभव  नहीं

 2.17.  विज्ञान  are  प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  यह  बात  निर्विवाद  रूप  से  सिद्ध  हो  गई  है

 कि  व्यापक  गरीबी  विशाल  मानव  जाति  की  नियति  बन  कर  नहीं  रह  सकती  ।  देश  ने  कृषि  विकास

 के  लिए  परमाणु  ऊर्जा  के  अंतरिक्ष  विचारक  खोज  शौर  आधुनिक  विज्ञान  के  उपयोग  के  क्षेत्र

 में  महान  सफलता  प्राप्त  की  ।  लेकिन  अब  समय  झरा  गया  है  कि  जब  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में

 परिवर्तन  की  गति  को  तेज  करने  की  जरूरत है  ।  इंस  प्रक्रिया  के  ae  रूप  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  आयोजना  के  wade  1976-77  में  156  करोड़  रुपया  रखा

 जाएगा  जो  चालू  वर्ष  के  116  करोड़  रुपए  के  संभावित  व्यय  की  तुलना  में  3  4  प्रतिशत  अधिक

 है  |  माननीय  सदस्य  निस्सन्देह  सरकार  द्वारा  एक  श्रनुसंघान  ale  विकास  उपकर  लगाने  के

 निर्णय  का  स्वागत  करेंगे  जिससे  इस  प्रकार  के  उद्योगों  के  लिए  धन  जुटाया  जा  सके  ।  इस

 में  उद्योग  शर  नागरिक  पूर्ति  इसी  सत्र में  एक  विधेयक  पेश  करेगा  ।

 2.  18.  हालांकि  अपेक्षाकृत  अधिक  सामाजिक  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिक  उत्पादन
 करना  बहुत  जरूरी  है  फिर  भी  यह  सामाजिक  न्याय  केवल  अधिक  उत्पादन  करने  से  ही  नहीं  प्राप्त

 होगा |  इसीलिए  हमारी  विकास  नीति  में  समाज  कें  अपेक्षाकृत  अधिक  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  की  झावश्कयता  को  महत्व  दिया  गया  है  ॥

 बीस  पत्नी  झ्राधिक  कार्यक्रम  ने  इस  तरह  के  कार्यक्रमों  को  सुचारू  रूप  से  चलाने की  महान  आवश्यकता

 की  दिशा  में  नए  सिरे  से  जागरूकता  पैदा  कर  दी  है  ।  फालतू  जमीन  का  फिर  से  वितरण

 गरीबों  को  मकान  बनाने  के  लिए  जगह  देने  कौर  खाली  पड़ी  शहरी  जमीन  का  सामाजिक  उपयोग
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 करने  के  उपाय  को  तरीके  से  क्रियान्वित  करने  से  ora  वितरण  के  ढांचे  पर  बरच्छा

 प्रभाव  पड़ेगा  |  इस  क्षेत्र  में  तेजी  से  प्रगति  हो  रही  परिवार  नियो  जन  भी  इस  कार्यक  का  एक

 महत्वपूर्ण  AT  FA  पर  पहले को
 अपेक्षा

 प्रतीक  जोर
 दिया  जा  रहा  इस  कार्यक्रम

 उद्देश्य  हमारे  समाज  के  उन  लोगों  के  जीवनस्तर  झ्रोर  रहन-सहन  के  तरीकों  में  सुधार  लाना  है  जिन्हें

 झपेंक्षाकृत  सुविधाएं  प्राप्त  हैं  ।  शहरों  का  यथोचित  विकास  करने  wie  उनका  नवीकरण  करने

 के  कार्यक्रम  कैसे  के  रूप  में  कम  अय  वाले  लोगों  के  वास्ते  मकान  बसाने  की  गति  को  तेज  करने

 के  लिए  नए  कार्यों  को  शुरू  करने  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।.  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना

 चाहता  हूं
 कि  इस  तरह  के

 विशेष  कार्य  क्रमों
 में  अभीष्ट  सफलता  तभीਂ  मिलेगी  जब  ये  कार्यक्रम  विकास

 की  समेकित
 नीति  के  अंग  जाएंगे  |

 2.19.  सरकार  यह  महसुस  करती  2  यदि  विकास  की  shear  की  गति  तीव्र  करनी

 हज़ारों  श्रायोजनाश्ों  तथा  कार्यक्रमों  को  सही  तरीके  से  कमल  में  लाना  है  तो  facia  प्रशासन  के

 क्षेत्र मे  कुछ  बुनियादी  फेरबदल  करना  भी  जरूरी है  |  इस  समय  मंत्रालय  mre  विभागों a

 बाहर  एक  ग्रन्थ  एजेंसी  द्वारा  हिसाब-किताब  रखने  की  जो  व्यवस्था  है  वह  कारगर  तरीकें  से  facia

 प्रबन्ध  करने  की  दिशा  अधिक  उपयोगी  नहीं  है  ।  लेखा  aye  वित्त  दोनों  को  कुल  मिला  कर

 समूचे  प्रबन्ध  का  एक  म्रमिन्न  ग्रेग  होना  चाहिए  अर  उन्हें  परियों जना ग्र  का  चयन  रकमें  नियत

 वास्तविक  प्रगति  मे
 पर  नियंत्रण  रखने  ate  परिणामों  का  मूल्यांकन  करने  के

 काम  में  अपेक्षाकृत  अधिक  ares  कौर  कारगर  भूमिका  अदा  करनी  चाहिए  ।  लेखकों  को  प्रशासनिक

 मंत्रालय  में  मिला  देने  के  उद्देश्य  से  इन्हें  लेखापरीक्षा  से  अलग  कर  देने  प्रौढ़  विभागीय  प्रणाली  शुरू

 करने  का  विचार  है  ।  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  weal  को  से  अलग  करने  के

 काम को  पहली  1976  TH  पुरा  कर  देने  का  कार्य  क्रम  बताया  गया  है  ।  इस  तई
 स्कोर

 के  प्रशासनिक  प्रदाय गिया  करने  प्रौढ़  ठीक  समय  पर  लेखा प्रां  को  तथा  करने  तथा

 उन्हें  पेश  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  जिम्मेवार  उपर्युक्त  सूचना  लाने  से  छेद  की  प्रगति

 की  सुचना  समय  पर  प्राप्त  करने  में  सुविधा  होगी  ale  इससे  खर्च
 के

 रूप  का  सही  विश्लेषण  किया

 at  सकेगा  ।  इस  बोत  में  जरा  भी  शक  नहीं  हैं  कि  इस  तरह  a  सुचना  मिलने  पर  सही  निर्णय

 लेने  तथा  जहां  आवश्यक  हो  vat  उपचारात्मक  कदम  उठाने  में  बड़ी  आसानी  होगी  ।.  चूंकि  यह

 भारतीय  प्रशासन  के  इतिहास  में  बुनियादी  are  अभूतपूर्व  परिवर्तन  है  इसलिए  इस  बात  का

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सावधानी  बरतनी  होगी  कि  इस  परिवर्तन  के  दौर  में  श्रदायगियों  के  मामलों  में

 अथवा  fara  किताब  रखने  की  प्रक्रियाਂ  में  कोई  गड़बड़ी  a  होने  पाए  ।  निस्संदेह  सम्मानित  सदस्य

 इस  ata  wane  हैं  कि  राष्ट्रपति  ने  इन  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  तथा  इस  बात  का  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  दो  अध्यादेश  जारी  किए  हैं  कि  सरकार  ने  जो  नई  जिम्मेदारियां  संभाली हैं  उन्हें  निभाने  क

 लिए  उसे  कुशल  कम  चारी  उपलब्ध  हों  ऐसा  करने  में  हमेशा  इस  बात  की  सावधानी  बरती  जाएगी

 कि  कर्मचारियो  को  कम  से  कम  कठिनाई  हो  झर  नियंत्रक  वਂ  महालेखा  परीक्षक  aaa  संवैधानिक

 दायित्वों  को  बिना  किसी  शझ्रड़चन  के  ate  कारगर  तरीके  से  निभा  सकें  ।  सुधार  के  इस  काम  में

 नियंत्रक  व  महालेखापरीक्षक  पुरी  तरह  से  संबंद्ध  रहे  हैं  ale  समी  काम  उनके  परामर्श  से  किए  गए  हैं  ।

 2.20.  सरकार  स्पो  कम  चा रियों  के  व्यक्तिगत  दावों  ate  जनता  केसाथ  लेनदेन  करने  की

 का र्थे  प्रणाली  को  युक्तिसंगत  बनाने  म्यार  उसे  नवीन  बनाने  के  काम  को  भी  अधिक  देती  ।

 उपदान  कौर  सरकारो  झ्र धि कारियों  के  वेतन  कीਂ  निकासी  करने  की  मौजूदा  कार्यप्रणाली  की

 até



 5  1897  समान्य  बजर

 बारीकी  से  जांच  की  गई  है  भ्र  पेंशन  के  कागजात  तयार  करने  तयबा  पेंशन  झ्र  उपदान  की  मंजूरी
 देने  में  विलम्ब  होता  है  उसे  टूर  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  राजपत्रित  सरकारी

 न्कमं चा  रियों  के  वेतन  are  भत्तों  की  अदायगी  करने  की  कार्यप्रणाली  को  भी  सरल  बना  दिया  गया  et
 सरकार  ग्रोवर  उसके

 करमें  चोरियों
 तथा  अन्य  नागरिकों

 के
 बोच  वित्तीय  लेन  देन  करन ेके  लिए

 कृत  अंकों  की  सेवायों  का  उपयोग  करने  का  विचार है  ।  मौजूदा  कार्यप्रणाली  के  मुताबिक  आजकल

 इस  तरह  के  लेन  देनਂ  केवल  थीड़े  से  राजकोष  अथवा  बैकों  के  साथ
 ही  किए  जा  सकते  हैं हैं  लेकिन  नई

 व्यवस्था  मौजूदा  प्रणाली  की  अपेक्षी  कांफी  सुधरी हुई  है

 2.21  कर-वसूल  करों  को  चोरी  कौ  तक  थाने  करने  कौर  ग्रेड  तरीके  से  विदेशी

 मुद्रा  के  अ्रनधिक्रत  व्यक्तियों  द्वारा  इस्तेमाल  पर  रोक  लगाने  की  व्यवस्था  की  त्रियां  को  दूरਂ
 दिवा  गया  ।  आयकर  की  दरें  कम  कर  देने  के  बावजूद  इस  मद  के  rata  भ्रपेक्षाइत  म्यूजिक

 रकम  प्राप्त  स्वेच्छा  से  अपनों  आय  अर  सम्पत्ति  प्रकट  करने  की  स्कीम  को  असाधारण  सफलता

 मिलने  तथा  तस्करी
 के  खिलाफ  कारगर  कदम  उठाने  के  कारण  अंदाज़  मदों  से  विदेशी  मुद्दा  को  प्राय  में

 भारी  वृद्धि  होने  से  इस  बात  का  संकेत  मिलता  है  कि  कर  की  वसूली  करने  की  व्यवस्था  को  सुदृढ़
 बताने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  वे  कारगर  सहित  मैं  इस  अवसर  पर  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  कौर  सीमा  शुल्क  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  तथा  प्रवर्तन

 निदेशालय  के  करमचारियों  की  सराहना  करता  हुं  जिन्होंने  बहुत  प्रिया  काम  किया  है  ।

 2.22.  मैं  यहां  पर  ag  स्पष्ट कर  देना  चाहता  हूं  कि  कर  को  चोरो  तथा  काले  धन  जैसी

 खुराइयों  को  केवल  प्रशासनिक  तंत्रों  में  कराई  लाकर  सफलतापूर्वक  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 डस  दिशा  में  इस  बात  की  सुनिश्चित व्यवस्था  करना  भी  उतना ही  जरूरी है  कि  हमारी  aime

 जिनमें  हमारी  राजकोषीय  नीतियां  भी  शामिल  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  जिनसे  कि

 कर  की  चोरो  कौर  काले  धन  की  कमाई  करने  वा  लों  को  प्रोत् साइन ही  न  सरकार  ने  इस  अभियान

 के  गंग  के  रूप  में  प्राथमिक  शक्ति  के  कौर  मंतिक  केन्द्रीयकरण  को  किसी  भी  तरह  at  बढावा  दिए  बिना

 उन  नियंत्रणों  को  चूक शौर  सरल  बनाने की  कोशिश की  है  जो
 या  तो  पुराने  फ  चुक ेहैँ  या  जो

 कारगर  नहीं  विदेशों  में  रहने  वाले  गेर-म्रावासी  भारतीयों  द्वारा  इस  देश  में  विदेशो

 भेजने  की  प्रणाली  को  सरल  बनाने  तथा  उन्हें  रोक  श्रमिक  सुविधाएं  देने  के  लिए  सरकार  ने  जो  कदम

 श्रमी  हाल  में  उठाए हैं  उनका  लक्ष्य  इवो  उद्देश्य को  पुरा  करना  है  फिर  उक्त  कायें  प्रणाली  को

 सरल तथा  कौर  अधिक  उदार  बनाने  का  काम  कोई  ऐसी  प्रक्रिया  नहीं  जो  एक  बार  में  ही  पूरी

 जनता  के  हित  के  लिए  हमारे  विनियमन कारी तंत्र  के  at  के  रूप  में  कुछ  नियंत्रण

 हमेशा  बने  रहेंगे  कौर  यह  मान  कर  चलना  होगा  कि  ये  नियंत्रण  हमारे  जीवन  के  प्रावश्यक  झंगहा  ।

 जहां  आवश्यक  agit  हमारे  नियंत्रण  के  तंत्रों  को  श्रंघिक  लोचदार  बनाने  उनके  संचालन  में

 सुधार  लाकर  ग्रपेक्षाऊृत  अ्रधिक  कारगर  प्रत्येक  नियंत्रण  व्यवस्था  के  परख्रेकष्य  में  इनके  स्थल

 उद्देश्यों  के  साथ  इनका  तालमेल  बिठाते  रहने  शर  इस  बात  पर  बराबर  नजर  रखने  की  ज़रूरत  है

 कि  क्या  वास्तव  में  इन  नियंत्रणों  से  इनमें  निहित  उद्देश्यों  को  पुरा  किया  जा  रहा  है  अथवा  इसके  स्थान

 पर  कोई  व्यवस्था  इसी  झ्र्च्छी  रहेगी  या  नहीं  |

 2.23.  मैं  सोचता  हूं  कि  at  तक  जो  कुछ  मैं  कहे  चुका  हूं  उसी  माननीय  सदस्यों  को  ag
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 7%  बजट  के  उद्देश्यों

 तथा  नी
 तिथो

 के
 बारे

 में  पर्याप्त  जानकारी  मिल  चुकी  होगी  ।  इसलिए

 अब मैं  वह
 1975-

 76
 के  संशोधित  अनुमानों  का  प्रौढ़  वर्ष  1976-77  के  बजट  अनुमानों  की  मुख्य

 विशेष ताशों  का  संक्षेप  में  ब्याँ
 रा  पेश  कर  रहा  हूं  ।
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 1975-76  के  fag  संशोधित  wana

 3.1.  1975-76  के  लिए  मूस  बजट  में  247  करोड़  रुपये  के  घाटे  का  अनुमान  किया

 किन्तु  ag  घाटा  खर्ज  में  कुछ  ऐसी  वृद्धि  होने  के  जो  रोकी  नहीं  जा  सकती

 चाल  वर्ष  के  sea  तक  भ्र ौर  ज्यादा  हो  जाएगा  ।  इस  अतिरिक्त  खच  के  अधिकांश  भाग  का  संबंध

 सरकार
 के

 उर  काय  से  है  जिसका  उदेश्य  झा थिक  सिद्धि  की  गति  को  तेज  करना  है  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  मंदी  की  स्थिति  के  बने  रहने  के  कारण  यह  आवश्यक

 हो  गया  है
 कि

 निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  ate  जोरदार  कोशिश  की  इससे  प्राशि  है  कि
 निर्वात के  संवर्धन  की  स्कीमों  पर  खच

 मूल  बजट  श्रतुमानों में  88  करोड़  रुपए की  व्यवस्था  की

 शभ्रपेक्मा  71  करोड़  रुपया  बड़  जाएंगी  |

 3.3.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्य  परिणामों  में  भारी  सुधार  हुमा  है  लेकिन  इनमें
 से  कुछ  ऐसे  भी  हैं  खास  तौर  से  राष्ट्रीय  वस्त्र  जिन्होंने  इतना  उत्पादन  नहीं  किया  कि  ae

 ard  देनदारियों  को  पूरा  कर  सके  ।  इस  कारण  से  क्षेत्र  के इन  उपक्रमों  को  मूल  बजट  में

 गेर-ग्रायोजना  सहायता  देने  के  लिए  रखी  गई  170  करोड़  की  रकम  में  210  करोड़  रुपयों  की

 वृद्धि  करनी
 पड़ी

 ।

 3.4,  खाद्यान्न के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  का  लाभ  sor  कर  सरकार  ने  पर्याप्त  प्रदान
 का

 सुरक्षित  भंडार  रखने  का  निर्णय  विया  इस  प्रयोजन  से  बाद  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 130  ais  करोड़  पए  इक्विटी  पूजी  झोर  30  करोड़  रुपए  उधार  के  रूप  में  रखे

 गए  हैं  ।  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  क  vg  gat  उचित  हीਂ  लगाई  जा  सही  है  ।

 3.5.  मूल  बजट  में  उर्वरकों  की  खरीद  व  बिक्री  के  लिए  140  करोड़  रुपए  रखे गए  थे  ।

 लेनी  जैसा  fe  माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  उर्वरकों  की  पल  कीमतें  1975  लोरर  दुबारा

 1975  घटानी  पड़ीं  fiat  इनकी  खपत  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।  इस  कारण  कौर

 शूरू  में  उर्वरकों  की  बम  बिक्री  होने  तथा  रकम  की  देर  में  वसूली  होने  के  कारण  इस  मर्दे  में  173

 करोड़  रुपए  की  निवल  वृद्धि  का
 इनु भान है  (,

 3.6.  रक्षा  व्यय  136  करोड़  पए  बढ़  जाएगा  अतिरिकत  मंहगाई  भत्ते  की

 मंजूरी  att  राशन  व  wear  की  दरों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  1975  में  मंजूर

 किए  गए  महंगाई  भत्ते  की  झत्तिश्वित  किस्तों  के  कारण  जिनके  लिए  बजट  बनाते  समय  कोई  न्पवबस्थां

 नहीं  की  गई  खर्च  में  कौर  भारी  वृद्धि  हुई  है  जो  संशोधित  wa  में  अन्य  मदों  में  भी  दिखाईं

 देती

 .  इन  देनदारियों  [:  का  रण  ब्  पर  जो  बोझ  पड़ा  उसके  बावजूद  हमने  अपने  विकास

 कार्यो  को  ergs  बनाए  रखा  कौर  उन  पर  खं  में  कोई  कमी  नहीं  खाने  दी  ।  आयोजना  के

 पूर्ण  क्षेत्रों  खासतौर  नौवहन  झर  परिवहन  तथा
 उब

 कोयला  ग्रोवर  विद्युत

 के  क्षेत्रों  में  भी  गजी  निवेश  में  1975-76  के  बजट  की
 ster  वृद्धि  कर  दी  स्वास्थ्य  और

 परिवार  नियोजन  पर  परिव्यय  में  भी  काफी  वृद्धि  को  गई  ।  रेलों  के  लिए  अतिरिकत  रकमें  रखी
 ~

 गई  हैं  feud  वह  अपनी  झा योजना  बढ़े  हुए  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  साधनों  की  कमी

 ६20
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 को  पूरा  कर  सके  ।  यहां  मैं  रेलों  दारा  माल  के  डिश  की  प्रौढ़  ज्यादा  खरीद  करने  के  लिए  रखो

 गई  53  करोड़  पए  की  व्यवस्था  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  क्योंकि  इससे  इंजीनियरिंग  के  उद्योग

 को  भी  बढ़ावा  मिलेगा  ।  कुल  मिजा  कर  केन्द्रीय  आयोजना  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  मल  बजट  F

 जीतती  व्यवस्था  की  गई  थी  उससे  as  रकम  270  करोड़  रुप ए  ज्यादा  हो  ज  एगी  ।

 3.8.  राज्यों  झोर  संध  राज्य  क्षेत्रों  को  अपोजनाम्ों  के  लिए  बजट  में  मत  1054

 करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  गई  यी  जिसमें  सिंचाई  प्रौर  वियत  के  जुतिया दी  क्षेत्रों  को  महत्वपूर्ण

 परियोजनाओं  में  पर्याप्त  पूंजी  लगाने  को  निश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिए  कुठ  ऐसे  राज्यों  को

 जिनके  पास  कम  सधन  उपलब्ध  100  करोड़  रुपयों  कीਂ  feat  सहायता  शामिल  बाद  में

 जब  राज्यों  के  साधनों  का  मूल्यांकन  किया  गया  तो  यह  पता  चला  कि  उनमें  ae  भ्रातृ  जितना  सोचा

 गया  उससे  ज्यादा  होगा  ।  इसके  परिणामस्वरूप  fart  सहायता  की  व्यवस्था  को  बढ़ा  कर

 475  करोड़  पए  कर  दिया  गया  ।  नए  कायिक  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  बाद  राज्यों  को  85  करोड़

 रूपयों  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  निन  किया  गया  जिससे  राज्य  सिचाई  कौर  विद्युत

 की  चुनी  हुई  परियोजनाओं  पर  परिव्यय  में  वृद्धि  कर  सके  ।  उत्तर  गुजरात

 र  राजस्थान  में  भंडारकर  वर्षा  कौर  बाढ़  के  कारण  भारी  क्षति  हुई  है  ।  इसस ेपैदा  होने  वाली  समस्याओं

 को  सुलझाने  के  लिए  इन  राज्यों  को  अम्म  प्रायोजना  सहायता  के  रूप  में  37  करोड़  रुपयों  की

 THA  रखी  इंस  प्रकार  राज्यों  शोर  सवर  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रायोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 में  कुल  मिला  कर  198  करोड़  सपरो  की  वृद्धि  की  जागी  !

 3.9.  यहां  यह  स्पष्ट  करना  जरूरी  हैं  कि  अगर  इतने  ज्यादा  साधन  न  जुटाएं  गए  ते

 वो  जिन  अतिरिक्त  अ्निवायं  दायित्वों  को  पुरा  करने  की  हमने  जिम्मेवारी  ली  उनको  देखते

 यह  घाटा  काफी  ज्यादा  होता  |

 3.10  कर  न  देने  वालों  के  खिलाफ  की  गई  कठोर  कारवाई  के  परिणामस्वरूप  एक  ऐसे

 वातावरण  का  निर्माण  हो  गया  है  जिससे  कर  दातों  के  हृदय  में  कानून  के  लिए  सम्मान  पैदा

 हो  गया  है  श्र  कर  के  रूप  में  प्रतीक  रकम  प्राप्त  होने  लगी  ।  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  कि  पिछले  वर्षों  में  अधिकांश  राय  ate  कर  से  बच  जाया  करती  थी  ।  सावधानी

 aaa  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  यह  fata  किया  किਂ  जो  लोग  कर  देने  से  बच  जाया  करते

 थे  उनको  अपनी  areal  को  सुधारने  के  लिए  एक  अ्राखिरोंਂ  मौका  दिया  जाना  चाहिए  ।  मत  प्राय

 git  सम्पत्ति  को  स्वेच्छापूर्वक  प्रकट  करने  की  एक  स्कीम  नियत  अवधि  के  लिए  घोषित  की

 इस  स्कीम  के  अ्रन्तगंत  करों  की  जितनी  वसूली  हुई  उससे  wa  ज्यादा  हुई  जितना  कि  अनुमान

 लगाया  गया  था  ।  करों  की  वसुली  में  सुधार  होने  ale  त्व  व्यवस्था  के  अधिक  अच्छी  होते  के  कारण

 करों  at  अधिक  वसूली  होते  से  राजकोष  को  भी  लाभ  इन  सभी  कारणों  से  बजट  अनुमानों

 की  तुलना  में  कर  timed  में  660  करोड़  पों  की  वृद्ध  ह  जिसमें  राज्यों  at  हिस्सा  भी  शामिल

 लेकिन  aerate  की  alee  वसूली  होन ेके  कारण  होते  वाली  राय  राज्य  सरकारों  को  भी

 मिलेगी  ae  करों
 में

 उनका  भ्रंश
 लगभग  226

 करोड़  रुपए  ब
 जाएगा

 ।

 3.11.  उधारों  से  प्राप्त  होने  वाली  राय  कर्ब  स्वच्छ  it  THE  की  गई  आप  Ale

 सम्पत्ति के  उस  ग्रंथ  में  शामिन  की  जाती  है  जो  निर्धारित  सिक्यूरिटियों  में  लगाई  जाती
 है

 ।  अनुमान
 रुपए  से  अधिक  को  wie |  ह

 2  कि  इन  उभारों  से  बजट  अनुमानों  को  तुलना
 में  168  करोड़  ae  होगी  ।
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 3.12  aaa ह  कि  विदेशी  सहायता
 से  बजट  अनुमानों  की  भ्र पे क्षा  554  करोड़  दप्

 अधिक  at  oa  होगी  ।  इस  रकम  में  कुद्रमुख  परियोजना  शर
 झा

 बिक  विकास  के  लिए  चालू  ag

 में  ईरान से  प्राप्त  204  करोड़  रुपयों की  सहायता  शामिल है

 3.13.  ऊपर  जिन  अधिक  प्राप्तियों  का  उल्लेख  किया  गया  उनके  बावा द  चालू
 बल  में  490  करोड़  रुपयों  का  बजट  घाटा  यहां मैं  यह  ale  कहना  चाहुंगा कि  बजट  का

 490  करोड़  पए  का  यह  घंटा  100  करोड़  रुपए  कम  होता  हमले  भारतीय  frag  बैक

 झरे  इतना  ही  विशेष  उधार  लिया  होता  जिसकी  परिकल्पना  मूल  बजट  में  की  गई  थी  ।

 IV

 1976-77  के  fat  अनुमान

 4.0  1976-77  '  के  बजट  at  सबसे  sea  विशेषता  पंजी  निवेश  मैंग्रोव  अघिक

 उल्लेखनीय  करना  है  जिससे  सामाजिक  न्याय  के  साथ  gant  से  संबद्ध  करने  के  लक्ष्य
 को  प्राप्त  करने की  दिशा  में  तिरी  से  झम्नसर  हो  ।

 4.2.  प्रदान  है  कि  करों  की  ays  दरों  ने  झा घार  पर  7837  करोड़  रुपयों  का  सकल

 कर  राजस्व  प्राप्त  होगा  जो  1975-76  कें  संबोधित  अ्रतुमानों  को  तुलना में  367.  एरोड  रुपए
 ज्यादा  367  करोड़  रुपयों की  इस  अतिरिक्त  अंय  में  स ेकेन्द्र  को  346  करोड़  रुपए  प्राप्त  होंगे  । ।

 झा योजना  की  पत्नी  में  अवधि  करने  तथा  उत्पादन  को  पौर  बनाए  रखने  कें  लिए  फिर  alga

 मरो नरी  शादी  का  आयात  करने  से  सीमा  शल्कों  से  113  करोड़  रुपए  भ्राधिंक  की  प्राप्ति  होंगे  ।'

 संघ  उत्पाद  शल्कों  से  चाल  ay  में  261  करोड़  रुपए  alee  की  राय  होने  की  arm  चुकी

 स्वेच्छापूर्वक  राय  भ्र ौर  सम्पत्ति  को  प्रकट  करने  की  स्कीम  के  अधीन  shasta  राजस्व  चालू  वर्ष  में

 वसूल  जाएगा  इसलिए  प्राय  कर  से  103  करोड़  रुपए  कम  की  प्राप्ति  होगी

 4.3  बाजारों  उभारों  से  चाल  वर्ष  के  453  करोड़  रुपयों  की  अपेक्षा  535  करोड़  रूपयों

 की  झाय  का  अनुमान  है  ।  इसमें  स्तरेच्छां  चुबंक
 पाय  alt  सम्पत्ति  को

 प्रकट  करने  की  स्कीम  के  अधीन

 सगाई  जाने  पूजी  शामिल  नहीं  अल्प  बचतों
 से  भी  sires  वर्ष  40  करोड़  रुपए  अधिक

 की  aa  होगीं ।

 4.4.  विदेशी  सहायता  से  1341  करोड़  soe  की  प्राप्ति  at  अनुमान है  जिस्में नए

 क  यारो  ars  खिलने  वाली  सहायता  या  जो
 सयता

 गस  चुकी  वहू  भी  शामिल
 है

 ।

 4  5  जीटी  तक  व्यय  का  ade  रक्षा  व्यय  पर  2544  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  जो

 1975-76  के  संशोधित  went  से  जिनमें  2410  करोड़  सदस्यों  की  व्यवस्था  है कुछ  ही  ज्यादा

 खाद्य  सबंधी  wifes  रिवायत  के  लिए  चालू ae
 के  250  करोड़  रुपयों  की  व्यवस्था  की  अपेक्षा

 300  करोड़  रखें  पहली  भाव  1976 से  उं  रनों  की  खरीद व  fast  को  एक  नया

 रूप  दिया गया  भार तोम  खाद्य  नग  उक्त wie  करने का  खच  सरकार को  देगा  और  इन

 उबर कों  वे  वितरण  का  प्रबंध  करेगा  धन्य  गे  र  आयोजना खत  को  भारी  कटौती कर  कम  से  वस

 संगे
 fear  जा  रहा  हे  जिस  कि  यथासंभव  जो  घन  उसे  आयोजना

 पर
 लगाना  ज़ा
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 4.6
 कीमतों  के  बढ़ने  के  कारण  पेंशन  पाने  वालों  को  हस्त  के  वर्षों  में  जो  दिक्कतें  हुई

 सरकार  उनके  प्रति  चिन्तित  रद्दी  रहन  सहन  के  खरब  में  वृद्धि  होने  के  कारण  उन्हें  ज़ो

 सहायता  दी  गई  वह  पिछली  बार  पहेली  शीतल  1974  से  दी  गई  थी  ।  रहन  सहन  के  खरब  में

 बाद  में  झर  श्रमिक  वृद्धि  होने  के  कारण  तथा  उपलब्ध  साधनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  उन्हें
 पेंशन  कौ  दस  प्रतिशत  रकम  को  अतिरिक्त  तीर्थ  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  करता  हू  जो  कम  से  कम

 10  रुपए  ग्रोवर  भ्रमित  से  अघिक  50  रुपए  होगी ।  मैं  परिवार  पेंशन  पाने  वालों  को  भी  वह  राहत

 जो  पहले  मंजूर  को  जा  चकी  है  तथा  कुछ  अन्य  राहत  जो  wa  पेंशन  वालों  के  लिए  प्र  स्थापित  की

 जा  रही  देने का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  यह  सहायता  पहली  श्रक्डूबर  1975 से  दो  जाएगी ।  इस

 कांग के  लिए  गले  वर्ष  के  बजट  में  37  करोड़  रुपयों  की  रकम  रखी  जा  रही  है  ।

 4.7  मैं  अब  1976-77  के  श्रापोजनां  परिव्यय  पर  जाता हूं  ।  केन्द्रीय  बजट

 राज्य  कौर  संव  क्षेत्रों  की  प्रायोजनाओं  के  लिए  4759  करोड़े  रुपयों  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 इसमें  राज्यों  की  श्रायोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  संव  राज्य  क्षेत्रों  की  पहाड़ी

 क्षेत्रों  ग्र  जन  जाति  क्षेत्रो  की  उप-ध्रायोजनाओं  के  लिए  उत्तर  पूर्वी  प्रिय दू
 कतारों  झर  ग्राम  बिजली करण  निगम  के  माध्यम  से

 विद्युत  स्कीमों  के  लिए  दी  जाने  वाली  सहायता

 *  लिए  1412  करोड़  रुपए  शामिल  इसमें  राज्यों  को  विशेश  अग्रिम  प्रायोजना  सहायता  के

 रूप  में  देने  के  लिए  294  करोड़  हुए  शामिल  हैं  जिसके  नें  होने  पर  राज्यों  को
 शिव  गौर  वसीयत

 केआ धार भूत  क्षेत्रों
 की  महत्वपूर्ण  परियोजनास्रों

 में  पूजी
 लगाने  में  धन  के  ware  का  स  मूता  करना

 पड़ता  ।  बजट  में  केन्द्रीय  परायों जनो  के  लिए  3347  करोड़  रुपए  रखे  गए  1976-77  में  केन्द्रीय

 प्रायोजना  के  लिए  सकल  परिव्यय  fact  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक  मों  के  श्ान्तरिषक  व  न्य  साधन

 शामिल  4090  कर  रुपए  रखे  गए  हैं  जबकि  1975-76  में  इसके  लिए  3154  करोड़  रुपए

 रखे  गए  थ  ।  राज्यों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  झा यो जनाए  1975-76  के  28  12  करोड़  रुपयों

 की  तुलना  में  3762  करोड़  रुपयों  को  होंगी  ।  कष्  fea  चविद्यत  पेलोसी went

 परिवहन  कौर  संचार  के  क्षेत्र  में  जो  परियोजनाएं  इस  समय  चाल  हैं  उनको  पुरा  करने  पर

 सबसे  ज्यादा  जोर  दिया  गया  नई  परियोजनाएं  शरू  करने  के  लिए  EF  उनका  चुनाव  उपलब्ध

 साध  नों  को  दृष्टि  में  रख  कर  करना  होगा  |

 4.8  केन्द्रीय  बजट  में  कृषि  और  संबद्ध  कार्यक्रमों  के  लिए  323  करोड़  रुपए  रख  गए

 क्षेत्रीय  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पादन  कार्यक्रमों  जसे  सूखाग्रस्त  क्षे  त्र

 सिचाई  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  छोटे  अर  समाप्त  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  विशे

 कार्यक्रम  भर  ai  के  लिए  कदम  में  तराने  वाली  चीजों  की  और  उनके  लिए  समय  रूप  से  अधिक  से

 अधिक  ऋण  दिलाने  की  स्कीमों  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  केन्द्रीय  परिव्यय  में  473  करोड़

 रुपए  तक  की  पूर्ति  राज्यों  प्र  संघ  राज्य  क्षत्रों  की  श्रायोजनाशओं  से  की  जाएगी  जिसमें  से  148  करोड़

 रुपए  लव  सिचाई  स्कीमों  के  लिए  होंगें  ।  लघ  सिचाई से  1976-77 में  10  लाख  हेक्टेयर

 afa  में  सिचाई  की  जाने  लगेगी  |

 4.9  केन्द्रीय  बजट  में  सिचाई  झर  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  20  रोड  रुपयों  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  जिनमे ंसे  12  करोड़  पण  बाढ़  नियंत्रण  स्कीमों  के  लिए  र/ज्यों  श्र  संघ  राज्य  क्षेत्रो

 की  श्रायोजनाग्रों  में  बड़ी  ate  मध्यम  सिचाई  att  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  673  करोड़  रुपए  रखें

 जा एंड ।  Sat  कि  माननीय  सदस्यों  को  ange  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अनुसरण  में  आयोजना
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 General  Budget,
 ——  Phalguna

 25,  1897  (Saka)

 की  अवधि  में  50  लख  हेक्टेयर  शर  भूमि में  बड़ी  व  मध्यम  सिंचाई  की  सुविधाएं  देने  का  प्रस्ताव

 इसकी  तुलना  में  ane  वर्ष  जितनी  qa  लगाई
 जाएगी  उससे  10  लाख  हेक्टेयर  अर  भूमि  में

 सिंचाई  होने  लगेगी  ।

 4.  10  केन्द्रीय  बजट  में  129  करोड़  रुपए  विद्युत  के  विकास  के  लिए  रखें  गए  हैं  जिनमें

 से  74  करोड़  रुपए  केन्द्रीय  धर्मल  aire  पनबिजली  स्कीमों  श्र  अन्तर्राज्यीय  ट्रांसमिशन  लाइनों

 के  लिए  wit  55  करोड़  रुपए  न्याय  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  हैं  ।  राज्यों  कौर  संघ  राज्य

 क्षेत्र  प्रायोजनाओं  में  विद्या  के  लिए  परिव्यय में  भी  विधि  होगी  प्रौढ़  इसके  लिए  1975-76 में

 983  करोड़  क्यों  की  अ्रपेक्षा  1976-77  में  1290  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  ।  चालु  वर्ष

 हमने  1800  मेगावाट  विद्युत  पैदा  की  है  ।  इसकी  अपेक्षा  अगले  ag  के  लिए  2500  मेगावाट

 तक  ग्र ति रिक्त विद्युत  पैदा  करने  का  लक्ष्य रखा  जाएगा  |

 4.11  देश  में  ऊर्जा  के  साधनों  ar  विकास  करने  की  आवश्यकता पर  जितना  जोर

 दिया  जाए  थोड़ा  इसलिए  पेट्रोलियम  ate  पेट्रो-केमिकल्स  के  लिए  बजट  में  धन  राशि  बढ़ा  कर
 1975-76  में  170  करोड़  रुपयों  की  अपेक्षा  1976-77  में  274  करोड़  रुपए  रखे गए  हैं

 उसमे ंसे  73  करोड़  रुपए  तेल  श्र  प्राकृतिक  गैस  qa  को  देने  के  लिए  रखे  गए  हैं  जिससे  समद्र

 तट  पर  तेल  की  खोज  करने काम  में  प्रगति  को  बनाए  रखा  जा  सके  प्रौढ़  समुद्र  तट  से  दूर  तेल

 को  खोज  करने  के  काम  में  शर  तेजी  लाई  जा  सके  ।  प्रकाश  है  देश  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  चालू
 ay  में  82  लाख  टन  की  अपेक्षा  1976-77  में  90  लाख  टन  हो  जाएगा |  इस  wale के  अन्त

 तंक  समुद्र  तट  से  दूर  के  कुप्रों से से  तेल  प्रतिदिन  निकाला  जाने  लगेगा  कौर  इसका  वार्षिक  उत्पादन

 20  लाख  टन  ने  लगता  ।  कोहली  के  सलाया-वीरुंगाम-कोएली  पाइप  लाइन

 भरा  रिफाइनरी  ait  वीरमगाम-मीरा  पाइप  लाइन  के  वास्ते  भारतीय  तेल  निगम  को  देने  के  लिए

 65  करोड़  रुपयों  की  अतिरिक्त  रकम  रखी  गई  है  ।  भारतीय  पेट्रो-केमिकल्स  निगम  को  पेट्रो-केमिकल

 कम्पलैक्स  के  लिए  जिसमें  नैप्था  क्रेकर  शौर  डाउन स्टीम  यन्  शामिल  81  करोड़  पए  दिए

 एंगे  ।  1976-77  में  पेट्रोलियम  क्षेत्र  का  कुल  mara  परिव्यय  चालू  वर्ष  के
 368  करोड़

 रुपयों  की  अपेक्षा  485  करोड़  रुपए  होगा  ।

 4.12  निश्चय  ही  यह  बड़े  सन्तोष  की  बात  है  कि  कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण

 होने  के  बाद  प्रकार  सरकार  द्वारा  किए  गए  ठोस  उपायों  के  परिणामस्वरूप  कोयले  के  उत्पादन  में  तेजी

 से  वृद्धि  हुई  है  ।  1976  71.0  में  कोयले के  लिए  बजट में  277  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  जब  कि

 1975-76  में  229  करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  ।  राशा हैकि कि  1976-77 में  कोयले
 का  उत्पादन

 बढ़  कर  1080  लाख  टन  हो  जाएगा  जबकि  1975-76  में  980  लाख  टन  हुआ  था  |

 4.13  खम  में  उत्पादन  में  काम  we  वालीं  चीजों  में  उब  रक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 बजट  में  इस  क्षेत्र  के  लिए  1975-76  में  290  करोड़  रुपए  रखे  गएं  थे  जबकि  wa  वर्ष  के  लिए

 यह  रकम  बढ़ा  कर  434  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  है  ।  भटिंडा  ate  पानीपत
 परियोजना त्रों

 के  171  करोड़  रुपए  AK
 बे्रक  परियोजना  लिए  जो  एक  सहक।री  क्षेत्र

 13  रुपए  की  रकम  शामिल  चालू  परियोजनाओं  केलिए  पर्याप्त  रकम  रखी
 गई  जि

 x
 जिससे  ag  chat  निर्धारित  कार्य क्रम  के  अनुसार  पूरी  हो  सकें  ।  चालू  वर्ष  में  उर्वरकों  के

 कारखानों  ने  झपने  उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  के  उत्पादन  की  तुलना  में  पोषक  तत्वों  की
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 दृष्टि  से  50.0  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  amt  है  कि  उनका  उत्पादन  अगले  वीं  में  11  लाख  टन

 से  भ्रमित  होगा  |

 4.  14.  इस्पात  के  क्षेत्र  के  लिए  अगले  aq  asic  में  दुगनी  अर्थात  402  करोड़  रुपए

 की  राशि  रखी  जा  रही  है  ।  इसमें  से  भिलाई  कॉम्प्लेक्स  शादी  के  लिए  119  करोड़  रुपए  कौर  बोकारो

 के  लिए  iso  करोड़  पए  रखे  गए  कु  प्रमुख  कच्चा  लोहा  परियोजना  के  लिए  जो  पुरी  तरह
 से  ईरान  से  प्राप्त  झा धिक  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  उसके  निर्माण  कार्यों  और  मंगलौर

 पत्तन  में  संबद्ध  सुविधाओं  लिए  100  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  ag  परियोजना  पुरी  तरह  से

 निर्यात  प्रधान  है  ate  इंससे  ईरानी  इस्पात  उद्योग  को  लोहे  का  कसढदूट  सप्लाई  किया  जाएगा  |

 4.15.  परिवहन  और  संचार  क्षेत्र  के  लिए  5907  करोड़  पए  रखे  जाएंगे  जिसमें से

 271  करोड़  रपए  tad  के  लिए  हैं  जिनकी  अ्रपनी  आयोजना  का  परिव्यय  411  करोड़  रुपए  है  |

 इसके  अलावा  रेलवे  को  160  करोड़  रुपयों  के  उधार  के  रूप  में  भी  सहायता  को  आवश्यक्ता  होगी

 जिससे  वह  सामान्य  राजस्व  के  प्रति  अपनी  मौजूदा  देनदारियों  को  पूरा  कर  सकें  ।

 4.  16.  उद्योग के  लिए  बजट  में  जो  रकम  रखी  गई  है  उसमें  हिन्दुस्तान  कागज  निगम
 कौ

 उसकी  कहा  नागालैण्ड  we  केरल  परियोजनाओं  के  लिए  36  करोड़  रुपए  भ्रौर  सीमेंट

 निगम  परियोजनाओं  के  लिए  20  करोड़  रुपए  शामिल  हैं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  संवर्धन

 करने  के  निमित्त  परिवहन  संबंधी  श्रमिक  सहायता  शौर  जी  निवेश  के  लिए  10  करोड़  रुपए

 रखे  जा  रहे  हैं  ।

 4.17.  ग्रामोद्योगों  ait  लघु  उद्योगो  के  लिए  52  करोड़  रुपए  रखे गए  हैं  ।

 4.18.  सामाजिक  सेवाओं  पर  परिव्यय  में  भी  वृद्धि  की  गई  हूं  ।  वैज्ञानिक

 परिवार  नियोजन  att  समेकित  शहरी  विकास  कार्यों  के  लिए  चालू  वर्ष  की

 तुलना  में  अ्रधिक  व्यवस्था  की  गई  खास  तौर  जन  जातियों  के  लिए  उप-ग्रायोजनाओं  पर

 केर  की  रकम  दुगनी  बढ़ाकर  40  करोड़  पए  रखी  गई  है  झर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  पर  रकम

 1975-76  से  20  करोड़  रुपयों  की  अपेक्षा  बढ़ाकर  36  करोड़  रुपए  रखी  गई  है  ।

 4.19.  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को
 '  मालूम  कीमतों

 में  बृद्धि  होने से
 प्रौद्योगिक

 कामगरों  झोर  वेतन  पाने  वाले  कोंचा  रियों  की  हालत  बहुत  खराब  हो  गई  थी  ।  इन  कमज़ोर  वर्गों

 के  लोगों  की  वास्तविक  अय  को  सरक्षित  रखने  के  उद्देश्य  से  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए

 1974-75 में
 उपाय  किये  गये  इनमें  से  एक  उपाय  ag  था  कि  महंगाई भत्ते  में  जो  वृद्ध

 की  जाए  उसकी  आधी  रकम
 को  जमा  के  लिए  क  रखा  जाएं  इन  उपायों  से

 जो  लाभ  gar है
 उसका  श्री  सदुपयोग  करना  जरा  अगले  वर्ष  के  झा योजना  परिव्यय में  अधिक  वृद्धि  किये

 जाने  रोजगार के  नये  अवसर  प्राप्त  होंगे  और  मौजूदा  रोजगार  भी  सुरक्षित  किया  or  सकेगा  ।

 इसके  साथ ही  यह  भी  जरूरी  है  कि  मुद्रा  पूर्ति  के  विस्त।र  पर  कड़ीਂ  नजर  रखी  जाए  जिससे की  मतों

 को  बढ़ाने  वाले  तत्व  उभरने  न  पायें  ।  इसी  उद्देश्य से  सरकार  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  बढ़ाए

 गए  महंगाई  भत्ते  का  श्रद्धा  भाग  जो  जमा  के  लिए  रोक  लिया  जाता  है  उसे  जुलई  19768  wale

 जब  से  संबद्ध  मौजूदा  कानूनी  व्यवस्था  समाप्त  हो  जाएगी  और
 एक

 ad  के
 लिए  रोक

 रखा  जाए  ।

 बढ़ाई गई  इस  safe  में  जेमा  रकमों  का  उपयोग  योजना  के  लिए  किया  aren  |  इस  wafer  में

 जमा  रकमों  पर  पहले  की  तरह  12.  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाएगा  और  ब्याजਂ
 समेत

 समूची  रकम  जुलाई  1978  से  शूरू  करके  बराबर  बराबर  की  पांच  किश्तों में  झभिद।ता भविष्य

 निधि
 में  वापस

 दीਂ  ज्ञान
 गी

 इस  संबंध
 में  आवश्यक

 विधेयक  इसी  सत्र  में  पेश
 किया  जाएगा

 |
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 लेकिन  सरकार  ने  जमा  के  लिए  अतिरिकत  वेतन  कौर  महंगाई  भत्ते  की  रोक  रखी  गई  रकम  को

 मौजूदा  स्कीम  के  भ्रनुसार  शारवती  पूरी  होने  पर
 लौटा  देने  क़ा

 जो
 आश्वासन  दिया  था  उसे  वह

 पूरा  करेगी  ।  कर्मचारियों  को  1976-77  में  270  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  राय  होगी  |

 4.20.  आद्योगिक  कामगरों  के  कल्याण  की  are  सरकार  का  हमेशा  विशेष  ध्यान  रहा

 श्रौयोगिक  कामगरों  के  लिए  समाज  सुरक्षा  की  कई  स्कीमें  चल  रही  हैं  ।  कमंच्यरी  राज्य

 बीमा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  स्कीम  कौर  अभी  हाल  ही  की  परिवार  पेंशन-व-जीवन  बीमा

 स्की  के  ब्योरे  से  माननीय  सदस्य  भली  भांति  परिचित  मुझे  यह  घोषणा  करने  में  प्रसन्नता

 हो  रही है  कि  समाज  सुरक्षा  की  एक  अन्य  स्कीम  के  शुरू  करने  का  धज फसल  किया  गया  है  जिससे
 कामगरों  को  अपनी  तरफ  से  कोई  अ्रदायगी  किए  बिना  बीमे  की  सुरक्षा  प्राप्त  होगी  |  इस  स्कीम

 की  मुख्य  विशेषताएं  यह  हैं  कि  के  हैरान  किसी  कामगर  का  देहान्त  होने  की  स्थिति

 उसके  आश्रितों  को  उस  कामगर  के  देहान्त  से  पहले  उसकी  भविष्य  निधि  में  पड़ी  तीन  वर्षों  की  औसत

 राशि  के  बराबर  अ्रतिरिक्त  अदायगी  पाने  का  अधिकार  लेकिन  यह  अदायगी  10,000  रूपए

 से  अधिक  नहीं  होगी  ag  स्कीम  उन  सभी  श्रभिदाताओं  पर  लागू  होगी  जिनकी  भविष्य  निधि  में

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कम  से  कम  1,000  पया  पड़  रहा  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  एक

 कामगर  की  रोस  राशि  लगभग  3:00  रुपया  होगी  |  इ्त्ससे  यह  पता  चलता  है  कि  कामगरों  को

 कितनी  राहत  उपलब्ध  होगी  ।  इस  स्क  के  लिए धन
 की  व्यवस्था  करने  में  सरकार  नियोजकों

 के  साथ  हिस्सा  बँटाएगी  ।  मुझे  यकीन  है  कि  सदन  के  सभी  वर्ग  इस  नए  कदम  का  स्वागत  करेंगे  ।

 इस  संबंध  में  आवश्यक  विधेयक  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जाएगा  |

 4.21.  संभावित  खरच  ate  उपलब्ध  साधनों  को  देखते  हुए  करों  की  मौजूदा  दरों  के

 आधार  पर  1976-77  के  केन्द्रीय  बजट  में  368  करोड़  रुपए  का  घाटा  रहेगा  |

 प्रत्यक्ष  कर

 1.1.  मैं  ra  प्रत्यक्ष  करों  के  प्रस्तावों  को  शुरू  करता हूँ

 1.2  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  व्यक्तिगत  राय  पर  राय-कर  की  दरें  प्रत्यक्ष  कर

 जांच  समिति  की  सिफारिशों के  आधार पर  1974 में  घटाई  गई  ay  ।  वर्ष  1974-75  का  बजट  पेश

 करते  समय  मेरे  से  पहले  के  सम्मानित  वित्त  मंत्री  ने  ay  आशा  व्यक्त  की  थी  कि  इन  दरों  को  घटाने  से

 लोग  atta  संख्या  में  कर  देने  लगेंगे  |  यह  राणा  पुरी  हुई  जिसका  पता  इस  बात  से  लगता  है  कि  पिछले

 वर्षों  में  प्राय-कर  के  संग्रह  में  भारी  वृद्धि  हुई  हालांकि  इस  वृद्धि  के  कुछ  अन्य  कारण  भी  हैं  जे  से
 करों  को  चोरी  करने  वालों  रोक  अन्य  झा धिक  अपराधियों  के  खिलाफ  कड़ी  फिर  भी  यह  स्पष्ट

 है  कि  करों  के  संग्रह  में  वृद्धि  करने  में  इन  दरों  को  कम  करने  का  एक  बड़ा  भारी  हाथ  स्वेच्छा  से

 ala  व  सम्पत्ति  को  प्रकट  करने  की  स्कीम  के  अधीन  जिसमें  कर  को  अधिकतम  दर  60  प्रतिशत

 लोगों  ने  भारी  मात्रा में  राय  कर  दिया  ।  इससे  इस  बात  की  पर्याप्त  पुष्टि  होती  है  कि  नगर

 कर  की  दरें  संगत  हों  तो  भारत  के  अधिकांश  राय  कर  दाता  कानून  का  पालन  करना  कौर  कर  देते

 रहना  चाहेंगे  ।  इसलिए  मैं  व्यक्तिगत  राय  श्र  धन  पर  कर  की  दरों  को  कम  करने  का  प्रस्ताव  करता

 अधिभार  सहित  aa  कर  की  अधिकतम  सीमान्त  दर  77  प्रतिशत  से  घटा  कर  66  प्रतिशत  कर

 दो  जाएगी  अर  यह  1,00,000  रुपए  से  ऊपर  की  सीमा  पर  व्यक्तियों  दौर  प्र विभाजित  हिन्दु

 परिवारों  पर  लागू  इसमें  ऐसे  परिवार  शामिल  नहीं  हैं  जिनमें  परिवार  के  एक  या  झ्र धिक  सदस्यों
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 _25
 1897  सामान्य

 1976-17

 की
 झ्र केले

 की
 राय  छूट

 की
 मा  से  ज्यादा  मैं  नहीं  सोचता

 कि
 ऐसा  करने  से  राजस्व में  कोई

 कमी  जाएगी  कयोंकि  करों  की  दरों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिए  इस  समय  जो  भी  प्रयास  किए

 जा
 रहे  हैं  उनकी  पृष्ठभूमि  में  यही  तक  निहित  है  कि  इससे  अय  कर  दीवारों  को  भली  प्रकार  से  कर

 देते  रहने  की  प्रेरणा  मिलेगी  |

 1.3.  आयोजना  के  लिए  धन  हटाने  के  लिए  शौर  प्राय-कर  दीवारों  द्वारा  अपनी  राय  का

 अधिकांश  भाग  खच  करने  से  कीमतों  में  जो  वृद्धि  होती  है  उसे  कम  करने  के  लिए  मैं  राय-कर

 दातों  के  लिए  अनिवार्य  जमा  स्कीम  को  कभी  एक  ग्रोवर  साल  के  लिए  चालू  रखने  का  प्रस्ताव  करता

 25,000  रुपए  तक  की  मौजूदा  प्राय  पर  प्रतियां  जमा  की  वर्तमान  4  प्रतिशत  की  दर  जहां  यथावत्‌

 बनो  रहेगी  वहां  25,001  से  70,000  रुपए  के  प्राय  खंड
 पर

 यह
 दर

 6  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  10  प्रतिशत

 कर  दी  जाएगी  |  इसी  प्रकार  70,000  रुपए  से  अधिक  ग्राम  खंड पर  यह  दर  8  प्रतिशत  की  दर  से

 बढ़ा  कर  12  प्रतिशत  कर  दी  इस  उपाय  से  1976-77  में  80  करोड़  रुपयों  तक  की

 रकम  प्राप्त  होगी  ।  मुझे  तराशा  है  कि  ईमानदार  करदाता ग्र ों  जिन्हें  कुछ  ऐसी  रियायतें  मिली  हैं

 जो  उन्हें  काफी  पहले  मिल  जानी  चाहिए  राष्ट्रीय  बचतों  में  इतना  अंशदान  करने  में  प्राप़्ति

 नहीं  होगी  ।

 1.4  यहं  स्वेदित  है  कि  धन  कर  की  मौजूदा  ऊंची  दरों  के  कारण  अपने धन  का  कम

 मूल्यांकन  कराने  कौर  करों  की  भारी  चोरी  करने  की  बहुत  बड़ी  मिलती  धन-कर  के  संबंध

 में  व्यक्तियों  ate  प्र विभाजित  हिन्दू  परिवारों  पर  इसकी  तई  दर  शुरू  के  5,00,000  रुपए  तक  के

 निवल  खं ड  पर  अब  oh  5,00,001  से  10,00,000  रुपए  के  खंड  16

 10,00,001  से  15,00,000  रुपए  के  खण्ड  पर  2  प्रतिशत  कौर  से  ऊपर के  खंड

 पर  2k  प्रतिशत  होगी  ।  इन  अविभाजित  हिन्द  परिवारों  में  एसे  परिवार  शामिल  नहीं  हैं  जिनमें

 वार के  एक  या  प्रतीक  सदस्यों  की  स्केल  की  सम्पत्ति  1,00,000  रुपए से  ज्यादा  इसके  साथ  ही

 साथ  मैं  सभी  हिन्दु  अविभाजित  परिवारों  के  मामले  में  धन  कर  को  छूट  की  सीमा  को  2,00,000

 रुपये  से  घटाकर  1,00,000  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  करता  शहर  में  खाली  पड़ी  जमीन  पर

 सीमा  के  लग  जाने  श्रौर  शहरी  सम्पति  के  संबंध  में अन्य  उपायों  को  हुए  इस  समय  शहरी

 जमीन  कौर  इमारतों  पर  जो  अतिरिक्त  धन-कर  लगता  है  उसका  wa  शआचित्य  नहीं  रहा

 el  इसे  बं  समाप्त  देने  का  प्रस्ताव

 1.5  मौजूदा  दरों  पर  राय-कर  कौर  धन-कर  का  संयुक्त  आपात  कुछ  स्तरों  पर

 aa  कर  100  प्रतिशत  ज्यादा  बैठता  करों  के  ढांचे  को  यथाथेपरक  नहीं

 पाया  गया  अय  शर  धन  में  पाई  जाने  वाली  के  इतने  ऊंचे  होने  से

 कोई  ज्यादा  कम  नहीं  हुई  बल्कि  दूसरी  are  इन  दरों  से  करों की  काले  धन  का

 निर्माण  कौर  दृश्य  परिसम्पत्तियों  का  ager  परिसम्पत्तियों  में  परिवहन  में  परिवर्तन  बड़े  पैमाने

 पर  gat  है  ।  श्रंव्यवस्था  की  इन  विकृतियों  को  दूर  जरूरी  कुछ  समय  कें

 लिये  धन-कर की  दरों  में  कमी  करने  से  राजस्व में  कोई  हानि  नहीं  होनी  कर  के  ढांचे

 में  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  प्रयोग  के  आधार  पर  विश्वास  है  कि
 कर  दातों  a

 करों  अधिक  पालन  करने  भोर  प्रशासन  की
 बुश तला

 से  हम  अधिक  धन  जुटा  ।
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 1:6  जो  लोग  श्रापना-घरों  में  स्वंय  रह  रहे  कौर  जिन्हें  प्रति  वर्ष  घन  की  निवल  आय

 न  विवरण  में  अपने  इस  धन  की  उचित  बाजार  कीमत  दिखानी  पड़ती  हैं  उस  को  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  के  उद्देश्य  से  यह  निर्णय  किया
 गया

 है
 कि  ऐसे  धन

 '  के
 मूल्य  को  उन  के  उस

 के  मूल्य

 पर  faa  ag  उस  धन  का  निर्माण  किया  गया  या  उस  aa  के  उ  स  मूल्य पर  जिस  aq

 गीत  करदाता  ने  उसे  प्राप्त  किया  था  या  1971-72  के  मूल्य  पर  इनमें  है  जो  भी  बाद  का  मूल्य

 ql  उस
 पर स्थिर  कर  दिया  जीयें

 ।

 1.17  माननीय  जानते  '  हैं  किਂ  से  बचने  के  लिये  हिन्दू  अविभाजित  :  परिवार

 mae  बहाता  किया  जाता  मैंने  इसलिये  ऐसे  हिंत्द्‌  अविभाजित  परिवारों  की  fray

 परिवार  कम  सेਂ  कम  एक  सदस्य  की  अलग  से  न्याय  छूट  की  सीमा  ज्यादा

 दाप  का  हिसाब  लगाते
 समय

 इस  समय  मिलने  कछ  रियायतों  को  वापस  का  प्रस्ताव

 किया

 1.8  संगीतज्ञों  और  अ्रभिनेताओं  को  wat  अपने

 ब्यास  की  अवधि  में  लगातार  एक  जैसी  are  नहीं  होती  ।  इसलिये  जिन  वर्षों  में इन

 को  अ्रधिक  ora  होती है  उन  वर्षों  में  इन  की  कर  देता  में  वृद्धि  करने
 के

 लिये  इन  वर्गों  के  लिए

 जीवन  बीमा  aaa  सावधिक  सरकारी  '  भविष्य  निधि  इरादी  के  माध्यम  जमा |  की  गई

 जिस  राशि को  कर  से  छट  मिलती  हैਂ  उस  की  सीमा  को  25,000:  रुपये  प्रतिवर्ष  बढ़ाकर

 0,000  रुपय  करने का  करता

 1.9  ae  कंपनी  क्षेत्र  पर  भ्राता  हूं  पूजी  लागत  मेँ  एकदम से  होने  वालो

 बृद्धि के  बारे  में  चर्चा  कर  चुका  इस  से  न  केवल  क्षमता त्रों  मे  तेजी  से  वृद्धिਂ  होनी  क  गई  है

 बल्कि  इस  से  मौजूदा  ऐसे  उपक्रमों  पर  भी  दबाव  पड़ा  है  जिन  को  अपनी  ऐसी  मशीनरी  जो

 घिस  चूकी  है  तथा  रानी  पड़  चकी  बदलनी  होती  जब  तक  कंपनी  क्षेत्र  को  प  रानी  '  मशीनरी

 की  जगह  नई  मशीनरी  लगाने  व  अपनी  मशीनरी  को  श्रमिक  बनाने  के  लिये  पर्याप्त  '  व्यवस्था

 करने  में  समर्थ  नहीं  होगा  तब  तक  रोजगार  कौर  उद्योगों  की  संवृद्धि  भी  खटाई  में  पड़  जायेंगी

 शल  राजकोषीय  नीति  को  इस  प्रकार  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  कंपनी  क्षत्र  को  संबंधी

 अर  उसको  शझ्राधुनिक  बनाने  के  लिये  आवश्यक  प्रोत्साहन  जा  सके  ।  इस  लिए  मैंने  कुछ

 प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  के  लिये  पंजी  निवेश  छट  देने  की  स्कीम  शरु  करने  का  निर्णय  किया

 श्रारम्भिक्र  छूट  कीं  स्कीम  की  जगह  पर  पूंजी  निवेश  छूट  की  प्रणाली  शुरु

 की  जायेगी  .।  जिंन  उद्योगों  को  इस  समय  आरम्भिक  की  छूट  मिलती  है

 उन्हें  31  1976  के  बाद  नई  मशीनरीਂ  प्राप्त  करने  कौर  संयंत्र  स्थापित  करने  पर  लागत के

 25  प्रतिशत  की  दर परप जी  निवेश  we  दी  जायेगी  ।  मैं  इन  उद्योगों  में  आठ  अरन्य  प्राथमिकता

 वाले  या  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  sata  कारबन  कौर  ग्रेफाइट  इनग्रारगेनिक  हेवी

 कलस  श्रारगेनिक  हेवी  केमिकल्स  सिंथेटिक  रबर  अर  रबर  जिन  में  कारबन  ब्लैक

 शामिल  इंडस्ट्रियल  एक्सप्लोजिव  बुनियादी  औद्योगिक  सिलाई  मशीनों  शर  पूरीਂ  तरह

 से  तैयार  चमड़े  कौर  चमड़े  की  वस्तुओं  के  जिनमें  पूरी  तरह या  ग्रांथिक  तौर  पर  चमड़े के  बने  जूते

 ata  उद्योग  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  करता  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  समय  प्रस्तावित
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 पूंजी  निवेश  छूट  ale  पहले  मिलने  वाली  विकास  छूट  के  बुनियादी  भ्रातृ की  कौर  दिलाना  चाहता

 अगर  पूंजी  निवेश  छूट  का  इस्तेमाल  अरगल  दस  वर्षों  के  oat  नई  मशीनरी या  ada

 प्राप्त  करने  के  लिये  नहीं  किया  जाता  तो  इसे  वापस  ले  लिया  जायेगा  अर  इस  पर  कर

 लगाया  जाएगा ।  इस  रकम  में  से  कोई  भी  भाग  लाभ  के  रूप  में  वितरित  किये  जाने  लिये

 नहों  उपलब्ध  होता  ।  tat  निवेश  छूट  की  मौजूदा  स्कोर  से  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में

 पूंजी  लगाने में  सहायता  मिलेगी  अर  कम्पनी  क्षेत्र
 को  सेवा  जनक

 वितीय  संस्थाओं  पर
 कम

 से  कम

 निर्भर  रहनाਂ  पड़ेगा  |

 1.  10.  जैसा  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  बंगलादेश  के  संकट  के  समय  कंपनियों

 पर  1971  में  24  प्रतिशत  का  ara  कर  अधिभार  लगाया  गया  1972  में  यह  अधिभार

 कर
 5  प्रतिशत  कर  दिया  जो  भारत  के  औद्योगिक  विकास  बैंक

 मेँ  इतना  धन
 cia  वर्षों  केਂ  लिये  जमा  रखेंगी  उन्हें  इस  अधिभार  सेਂ  मुक्त :  रखा  जायेगा  ।

 इस  से  यह  सुनिश्चित  हो  सकेगा  कि  धन  एक  जगह  जमा  नहीं  होगा  ale  कम्पनी  क्षेत्र

 को  पूजी  रूप  उपलब्ध  .  कंपनियों  को  जो  at  अवधि  पूंजी  लाभ  है  उनके

 संबंध  में  मं  पूजी  लाभ  कर  की  दरों  को  भी  कम  करने  का  प्रस्ताव  करता  ह

 1.  11  ब्याज  की  दरों  में  होने  के  कारण  सुरक्षित  पूंजी  निवेश  से  अब  काफी

 लाभ  होने  लगा  कंपनियों  के  शेयरों  में  जोखिम  वाले  पूंजी  निवेश  को  श्र  लाभकारी  करने

 के  उद्देश्य  से  मैं  करनी  अधिभार  1964  के  अधीन  लाभ  की  जितनी  रकम  पर

 शल्क  लगता  निविष्ट  पूंजी  के  10  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  15 प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव

 करता हूं हूं  ।  कंपनी  की  अपनी  पूजी  के  शझा धार  पर  निश्चित  की  जायेगी  और

 रकम  मंदिर  अवधि  के  उधार  पौर  ऋण  पत्न  शामिल  नहीं  होंगे  ।

 1.  12  यह  बात  बार  बार  कही  जाती  रही  है  कि  ब्याज  मौजूदा .  ऊंची

 दरों  का
 पंजों

 उत्पादन  पर  कोई  अच्छा  प्रभाव  नहीं  पड़ता  करों  की
 दरों

 मौजदा''स्बरूप  हमारी  ऋण  नीति  का  आवश्यक  रंग  जिससे  कीमतों  को  बढ़ने  तत्वों

 को  निमंत्रण  में:'रखने  में  सहायता  मिली  फिर  भ्रैद्योगिक  की  लागत  में

 हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  पूंजी  संयंत्रों  अर  मशीनरी  की  खरीद  के  झ्वुसूश्चित

 बैकों  द्वारा  उद्योगों  को  दिये  गये  get  अवधि  के  उधार  पर  इन  बैंकों  को  मिलने  वालें  ब्याज  को

 ब्याज  करते  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  जो  ब्याज  कर  अधिनियम
 -  1974  के  ग्रन्तगंत

 लगाया  इस  सदन को  स्मरण  होगा  कि  ब्याज  पर  कर  नियामक  उपाय  के  रूप

 लगायाਂ  गया  था

 1.  13  विदेशी  कंपनियों  पर  कर  की  मौजूदा  प्रो में  प्रशासनिक  कठिनाइयां  जाती

 हैं  प्रौढ़  राजस्व  की  शभ्रनिश्चितता  बनी  रहती  इस  प्रणाली को  सरल  बनाने  के  उपाय  के

 रूप  में  इन  विदेशी  कंपनियों  को  31  मार्चे  1976  के  बाद  किये  गय  करारों

 के  अधीन  भारतीय  कंपनियों  से  प्राप्त  होने  वाली  संकल  की  रकम  पर  «40

 शत  की  समान  दर  से  राय  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।  अनुमोदित  करारों  के  अधीन  भारत

 के  बाहर  तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  के  लिये  इस  तरह की  कम्पनियों  को  एकमुशत

 अ्दायणियों के  तौर  पर  प्राप्त  संकल '  राशि  पर  20.  प्रतिशत  की  समान  दर से  कर  लिया
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 ।  मौजूदा  के  अ्रत्तगंत  विदेशी  कम्पनियों  को  रायल्टी  ak  तकनीकी  सेवा
 फीस  मिलती  है  उस  पर  कर  विमान  दर  से  लिया  जाता  रहेगा  पर  इसमें  थोड़ा  सा  परिवर्तन

 यह  होगा  कि  इस  तरह  की  श्राय  प्राप्त  करने  के  लिये  इन  कम्पनियों  को  अदायगी  के  रूप  में
 प्राप्त  होने  वाली  सकल  रकमों  के  20.  प्रतिशत  से  अधिक  खर्च  करने  अ्रतुमति  नहीं  होगी

 1.  14  विदेशी  कम्पनियों  को  मिलने  वाले  लाभांश  की  सकल  राशि  पर  25  प्रतिशत
 कौ  समानਂ  दर  से  कर  लिया  इसके  अलावा  भारत  में  होने  वालें  लाभों  में  से  घटाये

 जा  सकने  वाले  मुख्य  कार्यालय  के  खर्च  की  सीमा  निर्धारित  की  इस  तरह  के  खर्च

 की  कटौती  भारत  में  होने  वालें  मुनाफे  के  लगभग  5  प्रतिशत  तक  सीमित  की  जायेंगी

 ह
 1.  15  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  पर  कर  लगाने  की  प्रणाली  को  सरल  बनाने

 के  उद्देश्य  से
 मैं  यह

 प्रस्ताव  करता हूं
 कि  बीमा  अधिनियम  1938

 के  अनुसार  बीमांककीय  मूल्यांकन
 करने  पर  निकलने  वाले  भ्र धि शेष  के  वार्षिक  औसत  को  बीमा  कारबार  का  कर  योग्य  लाभ  माना

 जायेगा  |  इस  प्रकार  के  लाभों  पर  12k  प्रतिशत  की  दर  से  कर  लिया  जायेगा

 1.  16  मकानों  की  खास  कर  ऐसे  मकानों  की  जिनकी  समाज  के  अ्रपेक्षाकृत  निर्धन

 at  के  लोगों  को  जरूरत  भारी  कमी  मकानों  के  निर्माण  कार्य  को  एक  बड़े  उद्योग  का  दर्जा
 दिया  जाना  उचित  ही  मानव  की  बुनियादी  आवश्यकताओं  में  से  एक  आवश्यकता

 रहने  के  लिये  मकान
 की  होती  है  ।  गर्त  इससे  न  केवल  यह  आवश्यकता  पुरी  होती  है  बल्कि

 प्रत्यक्ष  दौर  अप्रत्यक्ष  रोजगार  की  संभावना  भी  बढ़ती  हैं  ।  इस  उपेक्षित  fee  एक

 क्षेत्र
 के  लियें

 मैं  पहली  भ्रप्रैल  1976  से  नप  बने  मकानों  को  जिनकी  कुर्सी  का

 क्षेत्रफल  80  at
 मीटर

 पांच  साल  के  लिए  धन  कर  से
 मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता हूं

 ya  मालिकों  द्वारा  अपने  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  बनाये  गये  उन  मकानों  के

 संबंध  में  20  प्रतिशत  को  प्रारम्भिक  मूल् यह् लास  छूट  जो  10,000  रु०  तक  वार्षिक

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  रिहायशी  इस्तेमाल के  लिये  प्राजकल  यह  छूट  7500  रु०

 तक  वार्षिक  वेतन  पाने  वालें  कर्मचारियों  के  रिहायशी  इस्तेमाल  के  लिये  बनाये  गये  मकानों  के

 संबंध  में  मिलती  है  ।

 1.17.  विदेशी  मुद्रा  साधन  को  बढ़ाने  के  उपाय  के  तौर  मैं  अ्रनुमोदित  करारों  के

 meta  लिये  गये  उधारों  पर  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  देय  ब्याज  की  रकम  को  राय  कर  से  मुक्त

 करने  का  प्रस्ताव  करता  ह्  कुछ  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  तथा  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  के

 इक्विटी  शेयर  में  गर-प्रवासी  भारतीयों  जाने  वाली  पूंजी  को  भी  धन  कर  से

 छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता हूं  विदेशो ंसे  वापस  लौटने  वाले  जो  भारतीय  विदेशों  में  की  गई  अपनी

 बचतों  को  भारत  में  लायेंगे  उन्हें  इन  बचतों  के  सम्बन्ध  में  सात  वर्षों  तक  कोई  भी  धत  कर  नहीं

 देना  होगा  |

 1,  18.  हमारा  श्रीमान  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  में  विभिन्न  प्रकार  की  रियायतें  देने  से  राजस्व

 में  जो  कमी  होगी  उसे  करक  अधिक  पालन  से  तथा  प्रशासन  में  सुधार  लाकर  पुरा  किया  जाएगा  |
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 ॥ ह |

 भ्ररप्रत्यक्ष  कर

 2,1  अब  मैं  भ्र प्रत्यक्ष  करों  के  प्रस्तावों  को  लंगा  |

 2.2  इस  वर्ष  का  बजट  तयार  करने  से  पहले  मुझे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञों  are  उद्योग

 तथा  वाणिज्य  क  प्रतिनिधियों  से  विचार-विमश  करने  का  सुभध्रवसर  प्राप्त  था  ।  उन्हों  कई

 मूल्यवान  सुझाव  दिये  जिनके  लिये  मैं  उनका  आभार  प्रकट  करता  मैंने  इन  सुझावों  पर  सा

 धानी  से  विचार  किया  है  ।  वर्ष  के  दौरान  मैंने  उत्पाद  शल्क  क  ढांचे  की  व्यापक  ST  से  जांच

 करवाई  झ्र ौर  इस  जांच  के  परिणामस्वरूप  कुछ  क्षेत्रों  में  सुधार  लान  की  जरूरत  महसुस  हुई

 ऐसे  कर  लगाने  की  प्रणाली  अपनाने  की  सम्भावना  का  अध्ययन  किया  गया  है  जिसमें  मलय

 को  भी  शामिल  किया  जा  सके  ।  चूंकि  इस  अध्ययन  में  जिन  समस्याओं  का  पता  लगा  है  वे  बहुत  ही

 जटिल  हैं  अर  उनक  प्रभाव  भी  दूरगामी  होंगे  इसलिये  श्रप्नरत्यक्ष  करों क  मौजूदा  ढांचे  की  जांच  करने

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कदम  उठाने के  लिये  सरकार  को  सलाह  देने  को  उद्देश्य
 aq  एक

 समिति  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 2.3  अब  मतानुसार  उत्पाद  शुल्क  लगाने
 क

 प्रस्तावों  को  शरू  करता  ह  इस

 समय  सूती  कपड़ों  पर  मतानुसार  कर  लगता  ह... है झौर  उनका  कर-भार  कपड़े  की  कीमत  पर  नहीं

 निर्भर  करता  ।  हालांकि  मौजूदा  दरें  काफी  पेचीदा हूँ  TIX  यह  अ।सत  काउन्टी  आधार  पर

 तथा  सुती  कपड़ों  पर  जो  प्रक्रियायें  की  जाती  हैं  उन  दोनों  के  अधार  पर  लगाई  जाती  है  कौर  इस

 प्रकार  उत्पाद  शल्कों  के  बोझ  का  वितरण  समान  नहीं  होता  ।  इसक  ग्र ति रिक्त  जहां  उद्योग  में  नाना

 प्रकार  का  अन्तर  हो  वहां  इन  thecal  को  लगान  में  भी  काफी  कठिनाइयां  होती  रही  हैं  ।  इसलिये

 इस  प्रणाली  में  बहुत  पहले  ही  सुधार  कर  देना  चाहिये  था  मैंने  निराश्रय  किया  है  कि  सुती  कपड़ों  पर

 मात्ानसार  कर  के  बदले  मुल्यानुसार  उत्पाद  शल्क  लगाया  जाएगा  |  इससे  समाज  के  भ्रपेक्षाकृत

 अधिक  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  राहत  मिलेगी  जो  कम  कीमत  के  कपड़े  का  इस्तेमाल  करते  हैं  ate

 बोझ  उन  लोगों  पर  पड़ेगा  जिनमे  west  किस्मों  के  कपड़े  के  लिये  अपेक्षाकृत  अधिक  कीमतों  को

 बंगी  करने  का  साम्य  मैंने  सुपरफाइ  फाइन  अर  मीडियम-ए  कपड़ों  को  परिभाषा  में  भी

 परिवहन  किया  है  जिससे  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  इस्तेमाल  ज्यादा  हो  सके  जिसका  उत्पादन  कभी

 हाल  क  वर्षों  में  काफी  बढ़  गया  हैं  ।  सुती  धागे  पर
 हगने

 वाले  शुल्क  की  दरों  में  भी  कुछ  परिवर्तन

 किये  गये  हैं  wt  हथकरघा  तथा  विद्युत  चालित  करवों
 के के

 क्षेत्रों
 को  राहत  दी  गई  era

 की  प्रतियोगितात्मक  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  विद्युत  चालित  करघों  पर  संपत  कर  की  दरों

 को  बढ़ा  कर  विद्युत  चालित  करघा  के  क्षेत्र  में  होने  वाल  लाभ  का  कुछ  भ्रंश  प्राप्त  करने  का  भी

 प्रस्ताव  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  यह  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिये  सावधानी  बरती  गई  है
 कि

 इसका  छोटी  यूनिटों  पर
 कोई  बुरा  असर  न  पड़े  ।  प्रत्येक  यूनिट  के  पहले  दो  करघों  पर  लागू  कर

 की  दर  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  इसके  बाद  के  दो  करघों  में  से  प्रत्येक  पर  करकी  दर  100  रुपये

 से  बढ़ाकर  125  रुपये  वार्षिक  are  बाकी  करघों  में  से  प्रत्येक  पर  कर  की दर  200  रुपये से

 बढ़ाकर  250  रुपये  वार्षिक  कर  दी  गई  इस  युक्तिसंगत  स्कीम  से  2
 करोड़  रुपये  का  मामूली

 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 2.4  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  अ्रवगत  हैं  कि  जब  कभी  कपड़ों  की  मांग  मामूली  सी  बढ़

 जाती  है  तब  इस  बात  का  ध्यान  दिए  बिना  कि  उत्पादन  लागत  बढ़ी  है  पा  खुदरा  कीमतें  बढ़ा  दी  जाती

 131



 Generai  Phalguna  25,  1897  (Saka)

 यह  लाभ  बिचौलियों  को  होता  है  लेकिन  इसका  बोझ  उपभोक्ताओं  को  उठाना  पड़ता  ऐसे  मामले

 प्रायः  देखने  में  कराते  हैं  जिनमें  व्यापारी  जिन  की  मतों  पर  मिलों  से  कपड़े  खरीदते  हैं  उनसे  बहुत  afar

 कीमतों  पर  उपभोक्ताओं  के  हाथ  बेचते  इससे  समाज  के  अपेक्षाकृत  गरीब  लोगों  का  शोषण  होता  है

 जिनके  पास  कोई  दूसरा  चारा  नहीं  होता  ग्रोवर  जिन्हें  मौजूदा  बाजा  र  कीमतों  की  जानकारी  भी  नहीं  होती  ।

 इस  खुले  ग्र नाचार  को  समाप्त  के  लिए  सरकार ने  ऐसी  व्यवस्था  करने का  फैसला  किया  है

 जिसके  अन्तत  देश  के  बाजारों  में  उपभोक्ताओं  के  हथ  बेचे  जाने  वाले  कपड़े  के  प्रत्येक  मीटर  की  लम्बाई

 पर  निर्माताओं  को  अधिकतम  खुदरा  कीमत  का  ठप्पा  लगाना  पड़ेगा  |  इस  फैसले  को  बहुत

 ह्द्ध शाघ्न  अमल  में  लाया  जाएगा  ।

 2.5.  मेरा  अगला  प्रस्ताव  कागज  कौर  गत्ते  के  बारे  में  है  जिन  पर  लम्बे a  से

 अनुसार  शुल्क-दर  लागू  को  जाती  रही  इसकी  tag  से  कुछ  ग्र संगति यां  पैदा  हो  गई  हैं  जो  मूल्य

 नियंत्रण  को  लागू  करने  के  बाद  सौर  बढ  गई  हैं  ।  रत  मैं  कागज  कौर  गत्ते  पर  मौजूदा

 मतानुसार  शुल्क  के  स्थान  पर  मूल्यानुसार  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  हू  मुद्रण  कौर  लिखाई
 के  कागज  पर  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  तथा  wea  सभी  कागजों  झ्रौंर  गत्तों  पर  30  प्रतिशत  की  दर

 से  शुल्क  लगेगा  |  लेकिन  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  कागज  बनाने  वाली  मिलें  शिक्षा  के

 विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिये  जैसे  पाठ्य  पुस्तकों  ग्राही  के  प्रकाशन  are  सरकारी  उपयोग  के  लिये  जो

 सफेद  कागज  की  सप्लाई  अनुमोदित  कीमतों  पर  करती  हैं  उस  पर  दी  जाने
 वाली  रियायत  लगभग

 ज्यों  की  त्यों  दी  जाती  रहूंगी  पर  उसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  मुद्रण  तथा  लिखाई  के  श्रविंरंजित

 शर  बादामी  रंग  के  कागज  परे  जो  65  ग्राम  से  अधिक  न  उस  पर  15  प्रतिशत  की  रियायती

 दर  से  शुल्क  लगेगा  पर  मुद्रण  के  कागज  पर  मौजूदा  रियायती  दरें  कायम  इस  उपाय  से

 13  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  आ्रामदनी  होगी  ।

 2.6.  wad  वस्तु  पर  उत्पादन  शुल्क  बढ़ाने  प्रस्ताव  करता  हुं  वह  है  yee

 ate  मालिकाना  हक  वाली  दवायें  ।  मैं  इन  पर  7.  5  प्रतिशत  की  वर्तमान  दर  को  बढ़ां

 कर  12,  5  प्रतिशत  कर देने का  प्रस्ताव  करता  gi  चूंकि  यह  शुल्क  भेषज कोषीय  नामों से  बेची

 जाने  वाली  दवाबों  और  बुनियादी  भेषजों  पर  नहीं  लगेगा  इसलिये  बढ़  हुये  शुल्क  का  बोझ  समाज  के

 अपेक्षाकृत  प्रतीक  समृद्ध  लोगों  पर  पड़ेगा  |  इस  मद  से  18.  2  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व

 प्राप्त  यहां  मैं  इस  बात  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जीवन-रक्षा  दवाओं
 पर  मौजूदा

 2..5  प्रतिशत  को  कम  दर  से  कर  लिया  जाता  रहेंगा  तथा  टीका  ate  औषधीय

 निरोधक  पर  दी  जाने  वाली  मौजूदा  पुरी  छूट  जारी

 2.7.  मैंने  सिगरेटों  पर  कर  के  ढांचे  में  थोड़ा  सा  फिर  से  समायोजन  करने  का  प्रस्ताव

 किया  कुछ  अपवादों  को  सस्ते  किसी  की  सिगरेटों  पर  थोड़ी  सी  राहत  मिलेगी  आर

 अन्य  किस्मों  के  कुछ  महंगे  सिगरेटों  पर  अतिरिक्त  शुल्क  लगेगा  ।  मुझे  ऐसा  कोई  afer  नहीं

 दिखाई  देता  कि  जो  लोग  विभिन्न  ब्रांडों  के  ज्यादा  कीमतों  वाले  सिगार  तौर  चुरुट  पोते  हैं  उन्हें

 इन  चीजों  के  उत्पाद  शुल्क  के  दायरे  से  प्लग  रख  एक  विशेष  स्थिति  का  भोग  करते  रहने  दिया

 मैं  इन  वस्तुओं  पर  उसी  दर  से  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  करता  हं  जो  स्मोकिंग  fared

 पर  लागू  इन  परिवर्तनों  से  12.  2  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा
 ।
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 2.  8.  मैंने  sass  wafer  कंसट्रेटों  वाले  एइरेटेड  वाटर  पर  कर  की  दर  बढ़ा  दी  है  ।

 सादे  सोडे  अथवा  एइरेटड  वाट्स  जिनमें  इस  तरह  की  ब्रैंडेड  फ्लैट  रिंग  कंसट्रेंट  नहीं

 लयने  वाले  शुल्क  की  दर  ज्यो  की  त्यों  बनी  रहे

 होगा  |

 इस  मद  से  8  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त

 2. 9.  मैं  पेंटों  सनौर  एक्रिलिक  फाइबर  कौर  एक्रिलिक  इलेक्ट्रानिक  को

 कुछ  चीजों  ar  स्टार  पर  कर  की  दरों में  थोड़ा  सा  परिवहन  कर  रहा  हुं  ।  सीमेंट पर  जो

 मूल्यानुसार  शल्क  लगता  है  उसे  प्रशासनिक  सुविधाघरों  के  लिये  बदल  कर  मतानुसार  किया  जा

 रहा  इससे  राजस्व  में  कोई  खास  फक  नहीं  पड़ेगा  ।  टेरिफ  की  कुछ  मर्दों  में  भी

 परिवहन  किया  जा  cat  है  जिनसे  कोई  विशेष  शरिक  राजस्व  नहीं  मिलेगा  ।  इन  सभी  परिवर्तनों

 से  कुल  मिलाकर  9.  8  करोड़  रुपये  की  श्रमदान  होंगी  |

 2.10.  faa  1975  के  भ्त्तगंत  जो  सहायक  उत्पाद-शुल्क  लगाया  गया  था

 नह  30  1976 तक  बैध  इसे  30  1977  तक  जारी  रखने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 2.  11.  वित्त  मंत्री  का  काम  केवल  कर  लगाना  ही  नहीं  है  बल्कि  उसके  लिये  यह  भी

 जरूरी  है  कि  जब  कोई  उद्योग  अथवा  उपभोक्ता  भारी  कठिनाई  में  हो  तत्र  वह  उसे  चयनात्मक

 श्राधघार  पर  राहत  भी  प्रदान  करे  मैं  बिना  लेवी  वाले  एल्यूमीनियम  जो  अघिकतर

 वाणिज्यिक  ग्रेड  का  होता  शुल्क  की  दर  में  प्रति  वह  1200  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  कमी

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  उपाय  से  एल्यूमिनियम  की  मांग  बढ़  जायेगी

 ait  बिकी  भी  बढ़  जायेगी  ।  मैं  कृतिम  शोर  सिंथेटिक  रेजिन  झर  प्लास्टिक  की  चीजों  पर  सूर्या-न

 अनुसार  लगने  वाले  शुल्क  की  56  प्रतिशत  की  दर  को  घटा  कर  40  प्रतिशत  कर  देने  का  भी  प्रस्ताव

 करता  इन  चीजों  से  बने  सामान  पर  भी  आयुक्त  राहत  दी  जा  रही  मैं  ऐसा  समझता

 हूं  कि  यह  कदम  उठाने  से  इन  वस्तु झ्र ों  का  उत्पादन  ज्यादा  बढ़  जाएगा  |  तांबे  पर  लगने  वाले

 उत्पाद  शुल्क  की  दर  में  भी  1400  रुपये  प्रति  टन  के  हिसाब  से  कमी  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 इससे  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  जो  सरकारी  क्षेत्र  को  क्रम्पनी  है  कौर  जो  देश  में  तांबे  की

 एकमात्र  उत्पादक  ज्यादा  लाभ  होने  लगेगा  ।

 2.  12.  हमने  ऊँचा  कोम तीं  ब्योरा  काले  धन  के  खिलाफ  जो  कारगर  कदम  उठाये  थे  उनके

 परिणामस्वरूप  उद्योगों  टिकाऊ  उपभोक्ता  वाहनों  के  उद्योगों  में  मांग  घट  गई  इनमें

 से  कुछ  कारखानों  के  कामगरों  की  अस्थायी  छंटनी  करदी  है  जिससे  उनके  लिये  कई  कठिनाइयां

 पैदा  हो  गई  हैं  ।  यदि  हम  स्थिति में  सुधार  करन ेके  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  को  तो  इस

 बात  का  खतरा  है  कि  कई  झोर  प्रौद्योगिक  कारखानें  बन्द  हो  जायेंगे  कौर  बहुत  बड़ो  संख्या  में

 गरों  कौ  छंटनी  हो  जाएगी  |  इन  उद्योगों  को  अपने  उत्पादन  में  विविधता  लाने  या  विदेशों  में

 प्र ति योगिता  करने  के  योग्य  बनने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  इस  बीच  यह  जरूरी  है  कि  उत्पादन

 शुल्कों  में  कुछ  फेर-बदल  किए  जाएं  जिससे  कि  ये  उद्योग  जिन्दा  बने  रह  सकें  ।  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुये  मैं  उन  टेलीविजन  सेटों  के  सम्बन्ध  जिनकी  यूनिट  कीमत  1800  रुपये  से  अधिक  न  हो

 शुल्क  की  20  प्रतिशत  की  मूल्यानुसार  दर  को  घटाकर  5  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 मैं  रेफ़्रिजरेटर  कौर  एयर  कंडीशनर  को  भी  राहत  देने  का  प्र  स्त।व  करता हूं  ।  मध्यम  प्राकार

 के  उन  रेफ़िजरेटरों  जिनकी  क्षमता  165  लिटर  से  अधिक  न  लगने  वाले  शुल्क  को  50

 प्रतिशत से  घटाकर  40  प्रतिशत  किया  जा  रहा है  ।  औद्योगिक  प्रयोजनों  शौर  कोल्ड  स्टोरेज
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 के  प्रयोजनों  कौर  कुछ  खास-खास  प्रयोजनों  के  लिये  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  रेफ़िजरेटिंग  कौर

 कंडीशनिंग  मशीनरी  20  की  रियायती दर  से  शल्क  लगेगा  जो  दरों  की

 अपेक्षा बहुत  कम  है  ।  वाटर  कूलरों  के  मामले  में  भी  राहत  दी  जा  रही है  ।  मैं  16  से  कम
 पावर  वाली  To  सी०  रेटिंग  पैसेंजर  कारों  के  मूल्याबुसार  wes  5  प्रतिशत  कम  करने

 का  तौर  टायरों  zaqt  wit  ache  को  उस  -  समय  शल्क  से  छट  देने  का  प्रस्ताव  करता  a 2

 जेब
 वे  इन  कारों  साथ  मल  उपस्करों  के  रू  में  सप्लाई  की--जायें  पिक  wa

 बनों  कौर  ':1:6  संकट  हंसी  पावर  वाली  अन्य  गाड़ियों  के  मसल्यानसार-शतक  की  दर  को  भी  5 प्रति

 दत्त-कम  जा  रहा  ।  माननीय  सदस्यों  यह  जान  कर  खुशी  होगी  कि  मोटर  लगे  साइकिल

 र्व्शाशओं  को  उत्पाद  शुल्क से  छुट  दी  जा  रही  है  ।

 2.13  मैं  cep  से घटाकर  25  प्रतिशत  मूल्यानुसार
 करने  कौर  विस्फोट  शर  सूत  पर  जिससे  अपेक्षाकृत  सस्ते  कपड़े  का  उत्पादन  होता  है

 लगने  वाले
 शुल्क

 में  कुछ  कमी  करने
 का  प्रस्ताव  कर्ता  हुं  ।  मैं  सर्वसाधारण  के  उपयोग  की  कई  वस्तुओं

 जैसे  घर  में  कपड़े  धोने  का  साबुन  पौर  नहाने  का  सस्ती
 किस्मों

 का  सैन्य  डीटरजेंटों  सनौर  स्टेनलेस

 स्टील  के  ब्लेडों  के  उत्पाद  शल्कों  में  राहत  देना
 चाहता  हूं  ।  जीवनयापन  स्तर  के

 आमतौर
 पर  ऊंचा

 हो  जाने  से  ट्राल  कौर  पेडेस्टल  पंखों  का  इस्तेमाल  लगभग  सभी  वर्गो  द्वा  ा  किया  जाता  यही  हालत

 सवेव्याषी  ट्रांजस्टरों  शौर
 टॉर्चों

 के  डाई  सेलों  की
 इसलिये

 मैं  इन  वस्तुभ्नों  को  कुछ  राहत

 देने का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 2.14.  निर्यात-संवेदन  के  उपाय  के  रूप  में  सिले-सिलाए  कपड़ों  पर  लगने  शल्क  को

 चाय  सम्बन्धी  छूट  स्कीम  फेर-बदल  करने  कप  प्रस्ताव  जोन
 :
 [1  में

 चाय  उत्पादन:लागत.  प्रतीक  होने  शौर  इसकी  उपज  कम  होने  के  कारण  इस  में  पैदा  की

 ने  चाय  को  भी  कुछ  राहत  दी  जा  रही  ।

 2,15  उत्पादन  में.वद्धि  को  बढ़ावा  के  लिये  उत्पाद  शल्कों  में  राहत देने

 नई  स्कीम शुरू  करने  का  फैसला किया  गया  है  ।  इस  स्कीम  के  अनुसार  कुछ  चुनी  हुई  aequi

 सम्बन्ध  मेंडिस  चने  गये  mart  वर्ष  में  उत्पादन  से  झ्रघिक  उत्पादित  वस्तुओं पर
 देय  शुल्क

 25  प्रतिशत  राहत  दी  जा  सकेंगी  ।  इस  स्कीम  का  ब्यौरा  तैयार  किया  रहा  है  कौर  मुझे

 भ्राता  है  कि  शुरू  में  यह  स्कीम  वह  के  लागू  की  जाएगी  |

 1  6.  '  उत्पाद  Went  की  दरों  में  परिवहन  किये  जाने  कें  परिणामस्वरूप  50  करोड़  रुपयों  कीਂ

 राहत  देने  के  बाद  *  केवल  15.12  करोड़  रुपये  की  निवल  प्राप्तियां  होंगी  ।  इनमें  से  केन्द्र  को
 केवल

 5  करोड़  रुषये  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  राज्यों के  हिस्से  की  राशि  6.58  करोड़
 रुए

 की  होगी  t  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उत्पाद  शल्कों  में  जो  भारी  रियायत  दी  गई  उपभोक्ता

 उनका  स्वागत  करेंगे  ।

 2,17  मैं अरब  सीमा  शुल्कों  की  ओर  प्राता  जिन  मामलों  में  मैंने  सीमा  शुल्कों  की

 दरों  में  वृद्धि की  है  उनमें  मैंने  केवल  उन  वस्तुओं को  चुना है  जिनसें  उद्योगों  गति

 मिलेगी  था  जिनसे  भारी  प्रीमियम  मिलता  जिसमें  सरकारी  कोष॑  को  श्रपना  उचित  हिस्सा  पाने

 का  अधिकार  है  ।

 2.18.  विदेशों  से  मंगाई  जाने  वाली  स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों  पर  भारतीय  बाजारों

 में  बहुत  लाभ  कमाया  ज।ता  इसका  कुछ  कारण यह  है  कि  देश
 में  इनकी  कमी  हज़ारों  कुछ  कारण
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 यह  है  कि  fagait  से  मंगाई  जाने  बाली  स्टेनलेस  स्टोल  की  चापो  wt  देश  में  उत्पादित  चादरों  की

 कीमतों  के  बीच  बड़ा  भारी  अन्तर  है  ।  इसलिये  मैं  इस  वस्तु  पर  लगने  वाले  मतानुसार  शल्क  की

 मौजूदा  220  प्रतिशत  दर  को  बढ़ा  कर  320  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  मेरा  स्टेनलेस

 स्टील  की  प्लेटों  श्र  पटरियों  पर  लगने  वले  शुल्क  की  75  प्रतिशत  की  मौजूदा  मूल्यानुसार  दर  को

 बढ़ा  कर  120  प्रतिशत  कर  देने का  भी  प्रस्ताव  है  |  स्टेनलेस  स्टील  की  प्लेटों  are  पियों

 के  सीमा  शुल्क  में  प्रस्तावित  बृद्धि यों  से  कूल  मिलाकर  10.60  करोड़  रूपये  का  भ्र ति रिक्त  राजस्व

 प्राप्त  ।

 2.  19  देश  के  अन्दर  हाई  कार्बन  इस्पात  कौर  मिश्र  धातु  इस्पात  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 mix  देश  में  उत्पादित  लोहे  ae  इस्पात  के  अपेक्षाकृत  अधिक  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 और  राजस्व  जुटाने  के  उपाय  के  रूप  में  मैं  हाई  कौन  इस्पात  कौर  मिश्र  धातु  इस्पात  पर

 स्टील  को  छोड़  लगने  बाले  मल् यान सर  शतक  की  दर  को  35  प्रतिशत  से  sei कर  75  प्रतिशत

 करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  इस  समय  लोहे  और  इस्पात  पर  लगने  वले  प्रतिसन्तुलनकारी  शुल्क  के

 सम्बन्ध  में  जो  दी  जाती  मैं  उसमें  संशोधन  करने  का  और  बुनियादी  उत्पाद  शल्क  की

 राशि  के  बराबर  प्रति सन्तुलन क़ा  री-शुल्क  लगाने  काप्र  स्राव  करता हूं
 ।  इन  परिवर्तनों  से  18  0

 करोड़  रुपये  का  राजस्व  होगा  ।

 2.  20  चंकि  तार  की  कीमतों  शौर  देश  के  इन्दर  की  कीमतों  में  काफी

 अन्तर  इसलिये  मैं  तांबे  के  शुल्क  में  वृद्धि  करने  क  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  तांबे  की  टैरिफ

 दर  को  40  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  100  प्रतिशत  मल् यान सार  कर  feat  जाएगा  |  फिलहाल

 मैं  तांबे  पर  लगने  वाले  सीमा  शल्क  की  प्रभावी  दर  60  प्रतिशत  मत् यान सार  पर  निर्धारित  करने

 का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  प्रभावी  सन् तुल नकारो  शुल्क  जो  इस  समय  5,000  रुपये  प्रति  मेरी

 ठन  बढ़ा  कर  5,600  रूपये  प्रति  मेट्रिक टन  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 तांबे  तांबे  के  स्क्रैप  प्रौढ़  तांबे  से  बनी

 पर  लगने  वाले  श्रायात  शुल्क  र  प्रतिसन्तुलनक/री  शुल्क  समायोजन ों  सहित

 तदनुरूप  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हैं  ।  ताँबे  से  बनी  वस् तुम् नों  और  तांबे  के  स्क्रैप  से  सम्बन्धित

 प्रस्तावित  परिवर्तनों  से  6.  65  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 2.  21  इन्हीं  कारणों  में  केप्नोलेक्टम  तौर  डीसेथिल  टेरेफयेलेट  (x  एमपी

 sad  शल्क  की  75  प्रतिशत  की  मौजूदा  ae  को  बढ़ा  120  प्रतिशत  करने  ale  केप्रोलेक्टम  को

 प्रतिसन्तुलनकारी  शल्क  से  मिलने  वाली  छुट  को  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  एक्रिलिक  यार्न

 के  बुनियादी  उत्पादन  मेंਂ  20  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  वृद्धि  करने  का  भी  प्रस्ताव  करता
 a

 डीएम टी  शर  एक्रिलिक  यान  पर  लगने  वाले  शल्क  में  प्रस्तावित  परिवर्तनों  से

 12.  85  करोड़  पए  का  ग्रसती  रिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 2.22.  भारतीय
 टैरिफ  प्रीमियम  की  पहली  अनुसूची  में

 ऐसी  अनेक  मदे ंहैं  जिनके

 सम्बन्ध  में  टैरिफਂ  कौर  व्यापार  संबंधी  सामान्य  करार  0.0  od]  ०टी  ०  )  अन्तर्गत  हम  वचनबद्ध

 फेंकी  हम  उन  पर
 लगने  वाले  शुल्क

 को  एक
 खास  परस्पर-सम्मत  स्तर

 से
 ऊंचा  नहीं  होने  देंगे  चूंकि

 हमने
 में  सीमा  शुल्क

 अधिनियम  1975  लाग  किया  हैं  जिसमें  मोटे  तौर  पर  ब्रसेल्स  टैरिफ

 नामावली  का  अनुसरण  कियां  गया  हमने  जी०एंਂ  of  ठटा  6.  परिषद  a  सम्बद्ध  संविदा कारी

 पक्षों  साथ  बातचीत  होने  करारों  के
 venta

 झपने  वचनों  में  सामान्य  छूट  प्राप्त  कर  ली  है  ।

 135



 General  Budget,  Phalguna  25,  1897  (Saka)

 इसलिए  इस  कारण  कुछ  वस्तुओं  को  जो  छूट  प्राप्त  मैं  इस  सामान्य  Ge  को  देखते  हुए  उसे  वापस

 लेने  का  प्रस्ताव  करता  जिससे  3  करोड़  रुपए  का  राजस्व  प्राप्त  होगा

 2.23  कुछ  क्षत्र  ऐसे  हैं  जिनमें  मेरा  सीमा  शल्कों के  संबंध  में  कुछ  रियायतें  देने  का

 प्रस्ताव  उर्वरक  कौर  अखबारी  कागज  के  उद्योगों  में  नई  पूंजी  लगाने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 उधर  कारखाने  ग्रोवर  अखबारी  कागज  के  कारखाने  लगाने  के  लिए  विदेशों  से  मंगाई  गई  मशीनरी

 प्रौढ़  उपस्करों  के  सीमा  शल्क  की  दर  को  40  प्रतिश्त  से  घटा  कर  30  प्रतिशत  मल् यान सार  करने  का

 प्रस्ताव  करता  हूं  ।  बाहर  से  मंगाए  जाने  वाले  राक  फास्फेट  पर  लगने  वाले  सीमा  शुल्क  को  भी  घटाया

 जा  रहा  इसका  इस्तेमाल  फास्फेट  सनौर  सबकत  उवेरकों  के  उत्पादन  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 इन  प्रस्तावों  से  राजस्व  प्राप्ति  में  13.  15  करोड़  रुपए  की  कमी  होगी  ।

 2.  24  मैं  कम्प्यटरों  शर  छोटे  कम्प्यूटरों  के  बुनियादी  सीमा  शल्क  को  60  प्रतिशत  से

 घटा  कर  40  प्रतिशत  मूल् यान सार  करने  का  प्रस्ताव  करता  ह  मैं  इन्हें  सभी  सहायक  शुल्कों  शौर

 प्रतिसन्तुलनकारी  शुल्कों  से  भी  छुट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हुं  ।  अन्य  वस्तुएं  जिन्हें  आयात  शुल्क  में

 राहत  मिलेगी  ये  हैं  :  मैग्नेटिक टेप  बनाने  के  लिए  विदेशों  से  मंगाई  जाने  वाली  पा लिस्टर

 इलेक्ट्रानिक  कैपेसीटर  बनाने  के  लिए  आयात  की  जाने  वाली  मेटेलाइज्ड  प्लास्टिक  फिल्में  और  राष्ट्रीय

 तथा  श्रन्तर्राष्टीय  प्रतियोगिताओं  में  इस्तेमाल  के  लिए  आयात  किया  जाने  वाला  खेलकूद  का  सामान  |

 इन  सभी  वस्त्रों  पर  कुल  मिला  कर  75  करोड़  पए  की  दी  जाएगी  |

 25  त्व  तक  लगने  वाले  सहायक  सीमा  शल्कों  को  30  जन  1977  तक  जारी  रखा

 गया  है  नगर  इन  शुल्कों  की  प्रभावी  दर  भ्रपरिवतित  |

 2.  26  संघ  उत्पाद  शुल्कों  कौर  सीमा  शुल्कों  से  1976-77  में  केन्द्र  को  कुल  मिला  कर

 47.  25  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होंगी ।

 2.  27  ma  मुझे  केवल  दो  प्रस्ताव  कौर  करने  हैं  जिनका  लगभग  सारा  उद्देश्य  राज्यों  के

 लाभ  के  लिए  साधन  azar  है  |

 2.  28  संघ  सूची  में  उल्लिखित  लिखतों  जैसे  रसीदों  अर  हुण्डियों  पर  लगने  वाले  स्टाम्प

 शल्कों  की  दरों  में  काफी  लम्बे  समय  से  कोई  परिवर्तन  नहों  किया  गया  मैं  1  जून  1976 से  कुछ

 पर
 स्टाम्प  शुल्कों

 की
 दरों  में  वृद्धि  करने  का प्रस्ताव करता  हूं

 ।  स्टाम्प  शुल्कों  की  दरों
 में

 प्रस्तावित

 परिवर्तनों  से  प्रतिबंध  22.57  करोड़  रुपए  का  अतिरिकत  राजस्व  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ।

 लेकिन  ara  वित्तीय  वर्ष  में  राज्यों  aide  को  18.  44  करोड़  पत्थर  37  लाख  रुपए  का

 र्स  रिक्त  राजस्व प्राप्त  क्योंकि  शुल्क  की  नई  दरें  वित्तीय  at  के  केवल  एक  भाग  के  लिए  ही

 प्रभावी  होंगी  ।

 2.29.  मैंने  जिस  एक  अन्य  परिवर्तन  का  प्रस्ताव  मिया  है  वह  है  मादक  दवातों  ग्रोवर

 मादक  द्रव्यों  से  प्रीत  रोगियों  कौर  प्रसाधन-वरतुधभों  के  उत्पाद  शुल्कों  की  दरों  में  तबदीली  कौर  कुछ

 शब्दों  की  परिभाषा  में  जिनमें  मादक  दवाएं  झ्र  मादक  द्रव्य  शामिल  हैं  ।  राज्य  सरकारों  ने  यह

 कही  है  कि  हालांकि  अ्रत्कोहल  पर  लगने  वाले  राज्य  उत्पाद  शुल्कों  में  वृद्धि  की  गई  थी  लेकिन  उक्त

 जियों  att  प्रसाधन  वस्तुभ्नों  पर  लगने  वाले  उत्पाद  शुल्कों  में  1964  से  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  शौर

 इससे  इन  प्राणियों  का  दुऋपयोग
 होता

 है  |  इसलिए  में में  श्रल्कॉहल  मादक  दवाओं  कौर  मादक  द्रव्यों  से

 युक्त  झ्रौषधियों  ate  आधा  वस्तुभ्नों  के  उत्पाद  शल्कों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  करता  हुं  जिससे  त्र  ति
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 ad  लगभग  7.  5  से  8  करोड़  रुपए  का  पति  रिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  इस  राशि  में  से  केन्द्र  को  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के
 बारे  में  50  लाख  रुपया  अरोरा  शेष  धन  राज्यों  को  प्राप्त  होगा  |

 Ill

 3,  1.  ऊपर  मैंने  जिन  उपायों  की  रूपरेखा  दी  है  उनके  परिणामस्वरूप  करों  के  रूप  में  केन्द्र  को

 48  करोड़  रुपए  की  झ्र  राज्यों  को  32  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  निवल  प्राप्ति  होगी  ।  इस  प्रकार  बजट

 में  368  करोड़  रुपए  का
 घाटा  जिसका  पहले  सं  केत  किया  गया  है  कम  होकर  320  करोड़  रुपए  रह

 जाएगा  ।
 मैं  इस  घाट  को  इसी  रूप  में  छोड़  देने  का  प्रस्ताव  करता  |  यह  मेरी  धारणा

 हे
 कि  इतने

 ale  से  अ्रथव्यवस्था  में  स्त्री  तिवारी  दबावों  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  फिर  भी  आर्थिक  गतिविधियों  के  भविष्य

 के  बारे  में  कोई  निश्चित  बात  नहीं  कही  जा  सकती  ।  हम  भ्र थें  व्यवस्था  के  बारे  में  पूरी  तरह  से  सावधान

 झोर  सतके  रहेंगे  |

 3. 2.  मनुष्य  की  तरह  राष्ट्र  के  जीवन  में  भी  ज्वार  श्राता  है  जिसके  साथ  चल  पड़ने  पर  ही

 भाग्य  का  निर्माण  होता  है  ।  राज  राष्ट्र  इस  ज्वार  के  उत्कर्ष  पर  है  ।  अर्थव्यवस्था  श्रागे  विधि  करने  के

 लिए  सन्नद्ध  है  ।  आपात  स्थिति  ate  नए  आधिक  कार्यक्रम  ने  आ  धिक  वातावरण  में  एक  नवीन  परिवहन

 का  सूत्रपात  कर  दिया  है  ।  हमें  चाहिए  कि  हम  इन  wpa  परिस्थितियों  से  लाभ  उठाएं  कौर  भ्रमित

 ब  सामाजिक  विकास  के  कार्य  क्रमों  में  नवीन  गति  भर  दें  ।

 इन  प्रस्तावों  को  बनाते  समय  मेरा  ध्यान  राष्ट्रपिता  द्वारा  बताए गए  महान  राष्ट्रीय  लक्ष्य  की

 ate  जा  है  हमें  ऐसी  व्यवस्था  का  निर्माण  करना  चाहिए  कि  जिसमें  न  किसी  के  पास  कम  हो  न  किसी

 के  पाय  ज्यादा  ।

 मैं  अत्यन्त  विनम्प्रतापूवंक  सदन  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बजट  को  स्वीकार

 करने  की  कृपा  करें  ।

 faa  1976

 FINANCE  BILL,  1976

 वित्त  मंत्री  सी  ०  मैं  प्रस्ताव  करता हुं
 कि  वित्तीय  वर्ष  1976-77  के  लिये

 केन्द्रीय  सकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू  करने  के  लिये  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1976-77  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  लागू  करने

 के  लिये  विधेयक  पुर  स्थापित  करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सो०  सुब्रहमण्यम  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  |

 य

 इसके  पहचान  लोक  सभा  17  1976/27  1897

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday  the  17th

 March;  1976/Phalguna  27,  1897  (Saka).

 GMGIPND  (ai)  LS.
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